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भारत में वाल-विवाह : कमजोरी या मजबूरी 


स्थीडन, अमेरिका, जर्मनी व ब्रिटेन जैसे पश्चिमी समराजो में विवाह संस्था 
तेजी से टम तोड रही हे । यह ऑकडे हमारे सामाजिक मापदण्डों के आधार पर 
अविश्यसनीव ही है क्रि स्थ्रीडन में विवाह पूर्व औसतन एक महिला दो से अधिक 
बार गर्भ धारण कर चुकी होती है, अमेरिका में वीस प्रतिशत स्त्री-पुरप बिना 
विद्याह के साथ-साथ रह रहे हे, दो -तिहाई काली लड़कियाँ 8 वर्ष बी आउ से 
पूर्व ही गर्भवती हो जाती हैं, दौर एजर्स (2 वर्ष से कम) माताओ दी पसंरवा बई 
लाखो में है, तलाक होना अति सामान्य व स्वाभाविक्र घटना माना जाता है, 
जबकि दूसरी ओर भारतीय समाज में विवाह, उसके वाद बच्चे व कम से कम एक 
पुन्र प्राप्ति को अभी भी अति अनिवार्य माना जाता है। इतना ही नही वाल-विवाह 
को कानूनी रुप पे प्रतिबंधित व दण्डनीय बना दिए जाने के बावजूद इस कुप्रधा पर 
प्रभावी नियंत्रण स्थापित नही किया जा सका है । प्रामीण क्षेत्रों, पिछडे सभाओं व॑ 
गशैब परिवाएं में आखा तीज क्रे दिन हजारो की संख्या में ऐसे-ऐसे बच्चों को 
विद्याह के बंधन में बॉध दिया जाता है जिन्होंने चलना व दौलना तक नहीं सीखा है। 
दुभागषपूर्ण स्थिति तो यह है कि वह सव कुछ पुलिस व सामान्य प्रशासन, समाज 
मुधारकी ब जन प्रतिनिधियों की आँखों के सामने होता है। यह सही है कि कानून 
बना कर इस बुराई को शेफने का प्रवत्न उचित ही है, लेक्नि सामाजिक जागरूकता 
व कानूत की जानकारी बढ़ाये बिना कानून को यकायक शक्ति से लागू करने को 
व्यावहारिक नहीं वनावा जा सकता है। यह तथ्य हो चाहे कट्ठु लेकिन है सत्य के 
करीब कि किसी भी सामाजिक बुराई का मुकाबला सार्थक रूप से कानून की 
बुलना में सामाजिक अभियानों, आंद्ोलनों ब प्रचार से ही किया जा सकता है। 
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यह सब कैसे वे क्व किया जाए, यह जानने से पूर्व उन कारणो को 
जानना वहुत जरूरी है जो बाल-बिचाह के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संस्कृति 
एव परम्पशनुस्तार वालिका व नारी की यौन सम्बन्धी शुद्धता को बहुत महच्च 
दिया सभा है, यही कारण है कि लडकी के रजस्वला होने से पूर्व ही बिबाह कर 
दिए ज्ञाने को आप माता-पिता अपना नैक्तिक व धार्मिक दायित्व मानते है| 
यह वह समय होता है छिसके खाद ही उसकी शारीरिक बनावट में परिवर्तन व 
बिकाम होना प्रारम्भ होता है। यही ऋरण है कि तथाकथित शिक्षित, समझदार 
व विफसित समाजों में भी लडकी दी शादी अधिफाश मामलो मे 8 साल से 
पहले ही करने छी को शिश की जाती है । जब लडकी छोटी होगी तो लडका 
भी स्वाभाविक रूप से छोटा हो होगा। अपने बच्चो की शादी करना मात्ता- 
पिता क्रा नैतिक, धार्मिफ ही नहीं बल्कि सामाजिक दावित्व माने जाने के 
कारण उनकी सानसिफ्रता इस दावित्व से वथाशीघ्र मुक्त होने क्री होती है, 
क्योकि विगत में ग्रामीण, गरीब व पिछडे समाजो में व्यक्ति ऊे साममे अपने 
भौतिक अस्तित्व को बचाएं रखने की एक बहुत बडी समस्या रही है और 
म्रत्यु से पूर्व हर माता-पिता इस दावित्व को पूर्ण करके ही ऊपर घाले के सामने 
प्रस्तुत होना चाहता है। 
आल-पिबाह बा दूसरा महस्त्रपूर्ण कारण ब्याप्त गरीची का हे । गरीब 
व्यक्ति अपने बच्चों का बार-बार बिवाह कर आर्थिक भार को बहन करने की 
स्थिति में नहीं होता है, इसोलिए बह अपने अधिक से अधिक बच्चों का 
विवाह एक साथ करना चाहता है। वहों कारण है कि अधिक वाल- वियाह 
मापूहिक रुप लिए होते है। उम समूह मे चाचा- ताऊ, बहन व दूसरे रिश्तेदारों 
के बच्चे होते है । इस सायूहिक वाल- विवाह का समारोह एक हीं होता है, 
जिससे वित्तीब भार प्रति वियाह बहुत ही न्यूनतम हो जाता है यही कारण है 
कि ग्रामीण क्षेत्रों पे भी च्यापाए्यो, बडे रुपफो व साहूफारो जिनकी आर्थिक 
स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी रो नो है अर्थात जो जलग-अलण शादिया 
करने क्रा भार बहन कर सउते हे, के यहाँ वाल- जियाह इतनो छो टी उप्र मे नहीं 
होते है। आर्थिक स्थिति के कारण ही ऐसे परियारो का नैक्षणिक स्तर , सामान्य 
मोच्च व सामाजिक स्तर कुछ ऊँचा होता है। भारतीय समाज में जियाह के 
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अवसर पर रिश्तेदारों को नहीं बुलाने, समाज के लिए प्रीतिभोज का आयोजन 
नहीं करने, आगंतुकों को भेंट आदि नहीं देने की कल्पना नहीं की जा सकती 
है, इसलिए इस दावित्व को हल्का करने का उपाय केवल बच्चों का सामूहिक 
विवाह करना ही रह जाता है। 
ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में यह केवल कहावत ही नहीं बल्कि हकीकत है 
कि यहाँ अधिकांश परिवारों पें जितने खाते हैं उतने ही कमाते हैं। सरकार 
वाल श्रमिकों को प्रतिबंधित करने के कितने ही कानून बनाए ब घोषणाएं करे, 
लेकिन ग्रामीण परिवारों में अभी भी उनका महत्त्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। 
क्रृषि, पशु पालन व गृह कार्यो में उनका योगदान किसी भी रूप में वयस्कों से 
कम नही है। विवाह प्रथा से साम्रान्‍्यतया इस यो गदान पर विपरीत प्रभाव नही 
पडता है, क्यों कि विवाह के बाद भी लडकी पुकलावा होने तक अपने पिता 
के यहाँ ही रहती है और पारियारिक बजट में अपना यो गदान बनाए रखती है। 
यही स्थिति लड़के की होती है । विवाह के बाद भी उसका व परिवार का 
अतिरिक्त दावित्व महत्त्वपूर्ण रूप में नहीं बढ़ता है। वास्तविकता तो यह है कि 
विवाह किसी भी रूप में विशेष घटना नहीं बन पाती है, वल्कि एक प्रकार से 
दाचित्व मुक्ति विना लागत के ही हो जाती है, इसलिए विवाह नफे का सौदा 
समझा जाता है। 
इस कट्ठु यथार्थ के सम्बन्ध में तर्क-बितर्क करना वे कार है कि अभी 
भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीदारों, स्थानीय राजनीतिज्ञों, निजी सेना के 
मालिकों, जाति विशेष के सरदारों व अन्य असामाजिक तत्वों से जवान बेटी 
की इज्जत बचाए रखना मुश्किल वना हुआ है। इस कारण से भी सामान्य 
व्यक्ति अपनी लड़की की शादी समय पूर्व करने को मजबूर हो जाता है, क्यों कि 
उसकी निगरानी के लिए पारिवार का कोई भी बडा व्यक्ति कमाई के चक्कर में 
धर पर रह ही नहीं पाता है। विशेष रूप से कृषि मजदूरों के परिवारों में यह 
समस्या अधिक गम्भीर है। दूसरी ओर सामाजिक यथार्थ यह है कि एक वार 
क्रिसी लड़की की (इज्वत' चले जाने के बाद उसकी शादी होना तो बहुत दूर 
की बात है, उसका व परिवार का रहता तक मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसे 
मजनूर परिवार दो सुराइयों में से शीघ्र विवाह की घुराई को हो अपनाते हैं। 
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इन कारणों के अलाबा सामाजिक कुरीतियो, अशिक्षा, अस्वस्थ 
परम्पाओ , सामाजिक छुरक्षा व छुविधाओ का अभाव जैसे कारणों के प्रभाव 
को भी कम नहीं माना जा सकता है। अभी तक भी बडे परिवार की महत्ता, 
एक से अधिक पुत्रो की प्राप्ति य विवाह की अनिवार्यता जैसे साम्राजिक बंधनों 
से हम पुक्त नही हो से है। सामान्यवया प्रत्येक पिता अपनी छोटी से छोटी 
उम्र में बड़े से बडा पुत्र प्राप्त कर लेना चाहता है, जिससे उस्तकी खेती, व्यापार 
या अन्य कार्यो मे उछतका हाथ बेंटाने बाला मिल सके । इसी मानसिकता के 
कारण वह पुत्र के 2] वर्ष क्री आयु प्राप्त करने तक का इन्तजार नहीं करना 
चाहता है। पुत्र को बुढापे ऊा सहारा माना जाता है और दीन-हीन परिबाएं मे 
बुढापा, आर्थिक तगी, मानसिक बेदना, अत्वधिक शारीरिक श्रम व सामाजिक 
उपेक्षा के कारण आता भी शीघ्र ही है। 
बाल-वबिबाह के लिए उत्तरदायी इन कारणों का प्रतिकार करते हुए 
जब तक समाज मे प्रचार-प्रसार नही किया जाएगा, केयल कानून के डंडे से 
इस्त ऊुप्रथा पर प्रभावी नियत्रण लगाना कठिन ही है । प्रश्न उठत्ता है कि जब 
परिवार नियोजन, प्रौढ शिक्षा, प्राधमिक शिक्षा व उपभोक्ता आंदोलन का 
इतना प्रचार-प्रसार सरकारी स्‍तर पर किया जर सकता है तो कई सामाजिक 
बुराइबो की जड इस कुप्रथा के सम्बन्ध मे ऐसा क्यो नही किया जाता है ? 
इसका यह अर्थ बिल्कुल नही है कि कानून अपना काम करना बंद कर दे, 
लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता जागरूकता बढ़ाने ब रूढियो तथा 
उसके क्रारणो पर प्रहार करने की है, इसके लिए आर्थिक ब गैर-आर्थिक 
प्रोत्साहनो , दूरदर्शन व आकाशठणी जैसे प्रसार माध्यपो की सहायता, नुक्कड 
नाटक्र, कानून की जानकारी के साहित्य का वितरण, बाल श्रमिको पर लगाए 
प्रतियधी का कडाई से पालन, सामाजिक छुरक्षा, उपायो का विस्तार, विवाह 
के पंजीकरण की अनिवार्यता, वयस्को के सामूहिक विवाह समासेहों का 
बिस्तार, आखा तीज जैप्ते विशेष अवसरों पर प्रशासत्रिक मशीनरी की 
उत्तरदावित्वपूर्ण मुस्तेदी की है। जरूरत इस मानसिकता ब्तो बदलने की है कि 
सालभर इसे हत्तोत्साहित करने के लिए कुछ न किया जाए नकि सिर्फ आखा 
तौज पर ही पूरी शक्ति बरतकर केवल प्रचार व अपनी फाइल बढ़िया बनाने के 
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लिए कुछ दिखावा कर दिया जाए। इस बुराई को वास्तव मे ही यदि जड-पूल 
से समाप्त करना है तो समाज, कानून, सरकार व प्रचार जैसे सभी स्तरी पर 
इसके मुकावले के लिए निरन्तर व प्रभावी कार्यवाही करने की जरूरत है ) 
दोषी को दण्डित ऋरने के साथ ही ऐसे प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिससे 
दोष ही न हो। इसके लिए सामाजिक परिवेश, ग्रामीणो , उयकी मजबूरियों व 
आर्थिक स्थिति को समझने की जरूरत है, जिससे दिखाये के अलावा कुछ 
सार्थक किया जा सके। 

घणछप 


2 


महिला की द्वितीय स्तरीय नागरिकता : कारण कया २ 


स्त्री-पुरुष समानता को लेकर पश्चिमी देशो में बीमेन लिव नाम से जो 
आदोलन चला यह धीरे-धीरे सम्राप्त प्वा ही नहीं हो गवा वल्कि स्थय महिला 
संगठनों द्वारा ही इसका विरोध किया जाने लगा, क्यो क्रि इस आदोलन से 
प्रभावित महिलाओ द्वार ब्रा लेस पहनाबा, शरौर प्रदर्शन की होड, सिर्गएट व 
शरव का सेबन, नाइट कलवो मे धमाचौकडी, वच्चो से बढती दूरस्याँ, परिवारों 
की टूदन, अकेलेपन की पीडा, काम के दोहरे भार, एड्स जैसी भयानक 
बीमारी के विस्तार व विवाह प्रथा के प्रति घटते आकर्षण के जलाया समाज 
को कुछ भी नहीं दिया जा सफता। नारी को स्वतत्रता क्रे नाम पर उसे मायूसी, 
भटकाब ब छोज ही मिली । अब पश्चिमी शारियो का झुक्राव पुर परिवार 
योग, सादगी व धर्म क्री ओर होने लगा है, जाकर भारत में महिला सगठनों ने 
लिगीय सवेदीयरण व सपानता के प्रश्व को जोर-शोर से उठाने का आदोलन 
चला रखा है | इसके लिए विन्दी, माँग, मगलसूत्र, पावजेव व विद्ठु आ जैसे 
गहनो को पुरुष दासता का प्रतीक मानकर नकारते के आद्वल किए जा रहे है। 
पुस्मो से खाना चनाने, बच्चो को खिलाने, घर में झाड़ू लगाने की अपेक्षाएं हो 
रहो है । बलात्कार वी शिकार अविवाहित व सत्तानहीन पहिलाओ से हीन 
आयो को त्यागने क्री अपील +ी जा रही है | नाम से पहले कुमारी था श्रीमती 
लगाने, पत्ति के सर नेम को अपनाने, स्कूलो आदि में बच्चो के नाम के साथ 
पिता का नाम लिखयाने आदि को पुरुष प्रधान समाज की विशेषता के रूप मे 
प्रचारित किया जा रहा है । प्रशतत उठता है कि वया ऐसा करके प्रगतिशौल बना 
जा सकता है व न(- नारी के भेद को समाप्त किया जा सकता है ? इस प्रश्न का 


है 


उत्तर यदि सकारात्मक है तो क्या ऐसी समानता महिला विकास मे योगदान दे 
सकती है ? इन प्रश्नों पर चर्चा से पूर्व यह विचार करने की आवश्यकता है कि 
स्त्री-पुर्ष असमानवा वा समाज में नारी की द्वितीय श्रेणी के आखिर कारण 
क्या हैं? 
यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारतीय समाज में पुरुष की 
तुलना में नारी अधिक उत्पीडित, उपेक्षित, असहाय व कमजोर स्थिति में है 
तथा उसके किसी भी प्रकार के विक्रास, उठाब या प्रचार को पुरुष सहज रूप 
में नहीं ले पाता है। उसकी मानसिकता हर हालत में नारी से कुछ अधिक 
प्रभावी, शनिमान ब प्रचारित होने की होती है। दोनों ही पक्षों की इस स्थिति 
के लिए कई ऐतिहासिक, जारीरिऊ, जैविक्र, धार्मिक व सामाजिक कारण 
उत्तरदायी हैं, जिन पर प्रहार करके ही पुरुष की संबीर्ण व स्थार्थी तथा सारी की 
भीरः व परम्परागत मानसिकता को बदला जा सकता है। प्राय प्रत्येक भारतीय 
महाकाब्यों व धर्म ग्रन्थों में ऐसी समानता पर जोर ही नहीं दिया गया है, बल्कि 
नारी को दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी के रूपों में शक्ति, विद्या व धन के क्षेत्रों में 
अग्रणी ब अनुकरणीय भी माना है। इसी कारण से समाज में नारी नर की पूरक, 
नर-वनारी जीवन रूपी गाडी के दो पहिये, घर का शृंसार नारी, पुरुष की सफलता 
के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, जहाँ नारी की पूजा हो ती है, वहां देवता 
निबास करते हैं जैसी कहावतों का चलन हुआ है, लेकिन धीरे-धीरे नारी 
डोर, गंवार, शूट्र, पशु, नारी, ये सब ताडन के अधिकारी ब नारी पाँव की जूती 
के रूप में पहचानी जाने लगी। अब जब महिला संगठनों व प्रगत्तिशील कहलाने 
बाली नास्बों द्वारा लिंग भेद की समाप्ति व महिला बिकास की वातें व प्रयत्न 
किए जाते हैं तो पुरुषों द्वारा उन्हें घर फोड़नी, कुलक्षणी, अत्वाधुनिक, कुंठाग्रस्त 
व्यावसायिक समाज सेविका जैसे शब्दों से सम्बोधित ऋर दूसरे तरीकों से 
उपेक्षित व उत्पीडित काने का प्रयास किया जाता है । कोई भी पुरुष इस तरह 
की सभा, सम्मेलनों व संगोष्ठियों में चाहे कुछ भी सकारात्मक कहे, लेकिन 
निजी जीवन में मजबूरियों को छोडकर परिवर्तन बहुत ही कम नजर आते हैं। 
आखिर क्यों ? 
इस तथ्य को तथाकथित प्रमतिशील महिला पुरुष की तुलना में 
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शारीग्कि रूप से कमजोर व सरल है। इसके लिए नारी शरीर की बनाश्ठ, जिंप्त 
कारण से उसे मासिक धर्म व गर्भ धारण करने जैसी परेशानियाँ भुगतनी पडती 
है वर अन्य जैनिकी कारण उत्तरदायी है | इस निष्कर्ष की पुष्टि इस तथ्य से होती 
है कि आज तक कोई भी ओलिम्पिक महिला खिलाडी रिकार्ड पुरप खिलाड़ी 
की तुलना पे ग्रेष्ठ नही रह सकी है । चाहे प्रशिक्षण की सुविधाएं दोनों को 
समान मिल रही हो | दूसरी ओर उसके कुछ अग इतने कोमल होते हैं कि एक 
औसत पुरुष से भी बह मुकावला ऋरने की स्थिति में नहीं होती है, इसीलिए 
उसे अधकार, एकान्त व भीड़ - भाड वाले बातावरण से बचना पडता है। इसी 
कारण से उसे बचपन मे पिता, जवानी मे पति व घुढापे मे पुत्र का संरक्षण प्राप्त 
ऋरना पडता है तथा पति परमेश्वर, रॉंड का सात उसम, पराया धन, दूधों 
तह्म ओ पूठो फलो जैसी क्हावतो का सामना करना पड़ता है। इन सबसे मुक्ति 
तथा नारी को अबला से सचला, भाडक से दृढ, निर्भर से स्व॒तत्र तथा मोहक 
से महन्बरपूर्ण बनाने के लिए उसके शरीर को पुष्ट व संगठित बनाने के गम्भीर 
प्रयास करने की आवश्यकता है। इस सदर्भ पे जूडो -क्राटे, योग जैप्ती विद्याओ 
के महत्त्व को बढ़ाना बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है, क्यो कि किसी भी 
पुरुष पा किसी भी नारी की शारीरिक श्रेष्ठता उसकी हीन भावना को तोडने का 
महन्वपूर्ण साधन हो सकता है? 
पुरुष पर नाही की निर्भरता व उसके साथ किए जा रहे असमान व्यवहार 
क्रा दूसए महस्वपूर्ण कराणण उसके आर्थिक स्वावलम्बन के कारण ही विचाह 
की अनिवार्यता, परिवार में ही जीने की मजबूरी, पुत्र की प्राप्ति, पुरुष के साथ 
ही आवागमन, सम्मान के लिए शीलवान रहने जैसी सीमाओ से नारी बाहर 
निकल एही है। यह अलग बात है कि इसी कारण से नारी में सिगरेट व शराब 
पीने, डूग्स का नशा करने, स्वच्छद जीवन जीने जै प्री बुराइयों तेजी से घर कर 
रही है। भारत में भी लिगीव स्वेदीऊरण व महिला विकास के लिए नासे का 
आर्थिक स्वावलम्बन अति आवश्यक है। तव ही उससे स्पतत्र चितन व 
निर्णय तथा पुरुष से सहज व सकारात्मक भागीदारी की आज्ञा की जा सकती 
है। इसके लिए सरसार को चाहिए कि बह महिलाओ को अधिक उत्पादक व 
ताभदायक व्ययसायों के लिए ऋण ब अन्य सुण्रिधाए प्रदार करे, जिससे वे 
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अपने परिवर्तन तथा अभिकर्ता की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकें । 
महिलाओं के पिछड़ेपन य पुरुष द्वारा उन पर दवदवे का एक महत्त्वपूर्ण 
कारण हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक परम्पशाओं का दुरुपमुफी 
होना भी है। अशिक्षा व अज्ञानता के कारण इन परम्पराओं व रीति-रिवाजों 
को तोड़ना बहुत ही कठिन काम है, क्यों कि सामाजिक दबाव के कारण नारी 
चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाती है और पुरुष चाहकर भी टूटती वेड़ियों के 
यथार्थ को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाता है। यदि करता भी है तो 
उसे भारी विरोध ब उपहास का सामना करना पडता है। यह अनुभव ले पक 
को स्वर्य राजधानी में लिंगीच सचेदी करण एवं महिला बिकास पर आयोजित 
सेमीनार में उस समय हुआ जब उसके द्वारा यह कहने पर कि उनकी पत्नी 
विन्दी, माँग, पावजेब, चूडिबाँ व मंगलसूत्र आदि की वेड़ियों में जकडी हुईं 
नहीं है तो एक सहभागो धोरे से बुदयुदाया कि देखो अपनी अपनी कमजो रियों 
को गिनाया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि यह सब करने पर ही नारी शीलवान 
ब सोभाग्ववती क्यों मानी जाती है ? निश्चय हो इसलिए क्यों कि पुरुष चाहे बह 
अनकमाऊ, निखद्ू व अज्ञानी ही क्यों न हो उसका प्रभुत्व बना रहे। तब ही तो 
समाज में ऐसा क्ोई बंधन पुरुष का महीं है। नारी के विधव्रा या पुत्रहीन रहने में 
उसका दोप कुछ भी नहीं है तो फिर इन्हें अपशुक्रुनी मानना कहाँ का न्याय 
है ? जबकि लूले, लैंगडे, काने, वावन्ने, कैवारे, बेरोजगार, अनपढ़, पागल 
आदि सभी प्रकार के लड़को को लड़कियों से वरीयता दी जाती है। धर्म की 
आड में हो नारी को सती, शालीन ब निर्मल बनाया गया है तथा भगवान के 
नाम पर उसे दासी, ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मकुमारी बनने को मजबुर किया जाता 
है। शोषण के इन माध्यमों को शिक्षा के प्रसार से ही रोका जा सकता है। 
कानून ने भी नारी को एक सीमा तक द्वितीय श्रेणी का दर्जा प्रदान 
किया है। सरियत कानून के नाम पर ही मुस्लिम महिलाएँ पर्दाप्रथा, व्यवस्ताय 
ब पेल प्रतिवंध, तलाक, अनुबंध विवाह, पुरुष के लिए चार शादी की सीमा, 
एक ही कुल में विवाह, आधुनिक शिक्षा से दूरी जैसी बुराइयों से लवालब 
हैं । किसी भी बात पर कभी भी तलाक दे दिए जा सकने के काजूम ने उन्हें पुरुष 
का गुलाम वनने को मजबूर कर रखा है। हिन्दू बिबाह, उत्तराधिकार, संयुक्त 
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परिवार जैसे कानून भी पुरुषो के हितो की ओर ही ज्यादा झुके हुए हैं | एक 
सीमा तक ऐसी ही स्थिति बाकी सम्प्रदायो से सम्बन्धित कानूनों की है। इन 
सभी पुरुष प्रधान कानूनो पर काबिल व्यवस्था और उससे प्रभावित पुरुष की 
अहपूबादी प्रवृत्ति का बहुद अधिक प्रभाव पट्म है | इन परिस्थतियों में सार्थक 
परिवर्तन कानून मे परिवर्तन करके ही लाए जा सकते हैं। नारी की इस परिस्थिति 
के लिए अशिक्षा, संगठन क्षमता व इच्छा शक्ति के अभाव, बडे परिवार का 
महत्त्व, घर के कामों को गौण स्थान, दरिद्रता व सम्प्रेषण छुविधाओ का 
अभाव जैसे कारण भी उत्तरदायी रहे है | चिन्तन नहीं वल्कि चिन्ता योग्य बात 
यह है कि समाज में बारी को दूसरा दर्जा दिलवाने बाले इन कारणों को समय 
रहते पुरुष ने अपनी मानसिकता मे परिवर्तन कर दूर नहीं किया तो भारत में भी 
महिला आदोलन पश्चिम की तरह बिकृत दिशा ले सकता है, जिसका नुकप्तान 
पुरुष, नारी व सम्पूर्ण समाज को भुगतना पड़ सकता है, बयो कि प्रसार माध्यमों 
ने दुनिया को इतना छो टा बना दिया है कि अब केवल भारतीय नारी ही सती- 
सावित्री जैसा व्यवहार हर प्रकार से रावण पुरुषों के सामने नहीं करती रह 
सकती है। 


णण्ए 


3 


स्कूलों में यौन शिक्षा: अनावश्यक 
व अव्यावहारिक 


शिक्षा प्रत्येक देश के हर क्षेत्र के विकास का आधार होती है और 
शिक्षा व्यवस्था का आधार होती है स्कूली शिक्षा । इस क्षेत्र में भी हमारी 
गिनती ससार के पिछड़े राष्ट्रों में ही है। इसका कारण स्कूल जाने वाले बच्चों 
के न्यून प्रतिशत के साथ ही व्यवस्था की विकृत, अव्याबहारिक व अनियोजित 
सोच भी है। स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में बिगत वर्षो में जितने परिवर्तन हुए, 
आयोग बैठे और योजनाएँ बनी उनमें से अधिकांश निष्फल ही सावित हुई 
है । इसके उत्तरदायी कारण रहे है - अव्याबहारिकता, पश्चिमौ प्रभाव व 
बोझिल पाठ्यक्र म। बच्चों के मानसिक स्तर की चिन्ता किए बिना शिक्षा के 
विकास के नाम पर उनके लिए पढाने की सामग्री बढाने का कोई मौका हम 
नहीं छोडते हैं। स्कूली शिक्षा में हम पत्ता नहीं आर्ट एण्ड क्रापट, कम्प्यूटर, 
प्राथमिक्र चिकित्सा, ट्रैफिक नियम, नैतिक शिक्षा आदि क्या-क्या शामिल 
करना चाहते है | इसके अलावा भी समय-समय पर बच्चों को उपभोक्ता 
संसक्षण, पंचायती राज, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर शिक्षित करते 
रहते है। आजकल एड्स जैसी वीपारियों से मुकावले के लिए स्कूलों मे यौन 
शिक्षा दिए जाने पर गम्भौरता से विचार किया जा रहा है। प्रश्न उठता है इसकी 
कोई सार्थकता है ? इसी के साथ यह ग्रश्र भी महत्वपूर्ण है कि क्यर ऐस7र करना 
व्यावहारिक है ? 

स्कूलों में योन शिक्षा दिए जाने की सोच रखने वालों को कोई भी 
निर्णय लिए जाने से पूर्च भारत में सामाजिक परिवेश, चिन्तन के स्तर, शिक्षा 
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के टाँचे, शिक्षक ब शिक्षार्थी की स्वाभाविक मनोश्रत्ति, जन सामान्य की 
आर्थिक स्थिति व सबसे महन्वपूर्ण - देश की जरूरत के सम्बन्ध में गम्भीरता 
से विचार-यिमर्ण करना चाहिए । प्रथम प्रश्न तो यह ही उठता है कि वौन शिक्षा 
के माध्यम से हम बच्चों को कया व क्यो बताना चाहते है ? बोन शिक्षा वी 
विपय वस्तु निश्चय ही बोन अगो , उननी क्रियाओ व सम्बन्धों पर ही आधारित 
हो सकती है। इसका उदेश्व बच्चो को बौन रगो , भ्रालियों , सुरक्षित संभोग, 
प्रजनन प्रक्रिया आदि पी वन्नानिय जानकारी देना ही हो सकता है, क्योकि 
हमारे टेश मे भी अववस्को में फेल रही यौन प्रवृत्तिबा, कुण्ठाएँ ब अमयांदाएँ, 
स्वाभाप्रिय होते प्रियाहत्तर सम्बन्धो , येष्याओ, कॉल गर्ल्स वी बढती संख्या, 
समलैगिय सम्बन्धो वी ओर बदते रझान ने मम्राज सुधाग्फों को चितित कर 
डिया है, लेकिन इन सब समस्याओं का हल स्कूलों में यौन शिक्षा मे खोजना 
शायद हमारी सबसे बडी भूल है। प्रथमत तो इस बिचार पर हँसी आए बिना 
नही रह सकती है झि जिस देश की आधी जनसख्वा अक्षर ज्ञान से बंचित हो, 
एक्- तिहाई को टोनो समय पेटभर खाना नही मिलता हो, तीन-चोधाई पोशिय 
आहार में बचिन हो तथा जहाँ शुद्ध पेबजल, छोटा- पोटा मकान, सामान्य सी 
चिकित्सा सुविधा व फिल्‍म देखना मिल जाने को बहुत बडी बात माना जाता 
हो यहाँ स्कूलों में ओपचारक बौन शिक्षा की सोचना बहुसखूयक, पीडित, 
पिठडी य उपेक्षित जनम सदा के जले पर नपऊ् छिडकने जैसा ही है। हमे यह 
ध्यान रपना चाहिए कि देश की एक-दो प्रतिशत जनसरूया के अग्रेजी बोलने, 
टथीयी देखने, शटाव पार्टिवों में जाने व स्वच्छद जीवन का ढोग करने से 
सम्पूर्ण देश पश्चिमों प्रभाय बाला नहीं हो जाता है। अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी 
जैसे देशो का वातावरण हमसे बिल्कुल भिन्न है। उन समाजो में साक्षरता शत- 
प्रतिशत, स्त्री-पुरुष सम्वधो की समानता, रद्वियों से पुक्तियूर्ण और वर्जनाएहित 
बौन सम्बधो क्री स्वाभाविकता है। सब्रसे महन्वपूर्ण है आधुनिकता वहाँ सोच 
में है, दिखाये में ही नहीं। ये जैसे दिखते है वैसे ही है ओर जैसे है वैसा ही 
दिखना चाहने है, जवाकि हमारे समाज मे आज भी बच्चो ब बुजुर्गों मे, माता- 
पिता 4 बच्चो में, शिक्षक व शिक्षार्थी मे, महिला व पुरुष से दूरियाँ बहुत है। 
स्वूल शा विद्यार्थी शिक्षक से नर्न- विपपत लिंग साथी से वार्तालाप व सैक्स 
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पर बातचीत करने की मानसिकता विक्रसित नहीं कर सका है। ऐसे वातावरण 
प्रे यौन शिक्षा कैसो दी व ली जा सकती है ? हमारा समाज तो अभी सहशिक्षा, 
स्वत विवाह, कैंवारी कन्या के सजने-धजने को ही बरदाश्त नहीं कर रहा है। 
विश्वविद्यालयों तक में लडकियों के कामन रूम अलग हो ते हैं, लडकी अपनी 
माता से तो क्या भाभी तक से अपनी यौन सम्बंधी शंकाओं का समाधान नहीं 
कर सकती है। लडके-लड़की की मित्रता स्वीकार्य है हो नहीं। ऐसे सामाजिक 
बातावरण में कच्ची उप्र के बच्चों को औपचारिक यौन शिक्षा दिया जाना 
विकृतियों को जन्म देना ही है। 
हमारे यहाँ शैक्षणिक वातावरण का भी यह हाल है कि शिक्षकों में से 
अधभिक्रांश कुण्ठाग्रस्त, रूढिवादी व सैक्स को बुराई मानने वाले ही हैं। बे 
अभी भी गुरु अर्थात पूजनीय वने रहना चाहते हैं। उनसे अपनी उम्र से बहुत 
छोटे बच्चों से यौन शिक्षा के दौरान शिश्न, वीं, अण्डकोप, वीजाण्ड, 
डिम्बवाहिनी, प्रसव, सहवास जैसे शब्दों के प्रयोग की आशा महीं की जा 
सकती है , तो फिर सूचनापूर्ण व लाभदावक यौन शिक्षा की आशा कैसे की 
जा सकती है ? जिन स्कूलों में सह-शिक्षा है वहाँ तो ऐसा सोचा भी नहीं जा 
सकता है | ऐसा करने से लडके-लडकियों का कुछ सौखने के स्थान पर 
विकृत, उच्छुं खल व भोगी होने की सम्भावनाएं ही अधिक हैं, क्योंकि स्कूलों 
में तो क्या महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में भी लड़के-लडकियों में 
स्वाभाविक सम्बन्ध विकसित नहों हो सके हैं। इतना ही क्यों गाष्ट्रीय सेवा 
योजना के कार्यक्रम अधिकारियों (ध्राध्यापकों) के सामने एड्स पर वीडियो 
फिल्म के माध्यम से जानकारी दी जाती है तो महिला अधिकारी कार्य शाला 
छोड़कर चलो जाती हैं। ऐसे में छात्राओं से क्या आज्ञा की जा सकती है ? 
एक वार के लिए यह मान भी लिया जाए कि ऐसा करना सम्भव है तो 
दूसरा प्रश्र यह उठता है इसकी दया वास्तव में ही जरूस्त है । वास्तविकता तो 
यह है कि ऐसी शिक्षा की जरूरत तो वहाँ है जहाँ सैक्स को भोगना जीवन का 
लक्ष्य होता है, जवाकि हमारी संस्कृति तो इससे दूर रहने पर जोर देती है और 
यदि ऐसा कुछ किया भी जाता है तो पूजा की तरह। जिस देश में विवाह को 
जन्मजन्मान्तर का बंधन मानने, पराई स्त्रो को माँ या बहन की दृष्टि से देखने, 


व 


ब्रह्मचर्य ब्रत को महांत्रत स्वीकार करने व क्रौमार्य को धरोहर प्तमझने की 
परम्परा हो बहा सुरक्षित बौन क्रिया की शिक्षा देना एक साथ अतीत की 
पश्पएओ , वर्तमान की मर्यादाओ व भविष्य की सभी सम्भावनाओं को धता 
बताना है। ऐसी शिक्षा स्कूल स्तर पर प्रारम्भ करने का सौधा मतलब होगा 
'खाओ , पीओ व फौज कर की पर्चिरी विकृति को हम समाज में विकसित 
करना चाह रहे है ! इसका मतलब होगा क्रि हम बेश्यागमन, यौनाचार व 
अप्राकृतिक सम्बन्धों के विरुद्ध बाताबरण बनाने की शिक्षा दे ही नहीं सकते 
है। हमे समझना चाहिए कि ऐसी स्वोकारोंक्ति चाहे वह परो क्ष ही सही हमारे 
समाज को पूरी तरह से बबांद करके रख देगी। आश्चर्य है जहाँ प्रारम्भिक 
शिक्षा तक सबको नसीव न हो, स्कूलों में शिक्षक नदारद रहते हो, अधिकांश 
स्कूलों में खेल के मैदान, पीने के पानी, वाचनालय, ब्लैक घोड़े, टाट-पड्टी 
तक की व्यवस्था नही हो, स्कूल की छत का मतलब आसमान हो ब स्वूल में 
शिक्षण के अलाया सब कुछ होता हो वहाँ बौन शिक्षा दिए जाने की बाते की 
जाती है। 

हमने स्कूलों में धार्मिक क्रापट, फर्स्ट एड, रेडक्रास, ए सी.सो., 
एन सी सी , एन.एस एस. जैसी शिक्षाएं देकर देख ली है | उसका परिणाम 
हमारे सामने है। किसी का कुछ भी लाभ तो हमे नही मिला है। तो फिर हम 
यौन शिक्षा के सम्बन्ध में ही इतने आशावादी क्यो है ? और फिर जब सामान्य 
शिक्षा प्रौद़ो को देकर हप अस्बी रुपए खर्च कर रहे है तो उन्हे यौन शिक्षा के 
लायक क्यों नहीं समझते है । यह बोझ बेचारे बच्चो के माथे पर ही लादने का 
क्या मतलब है ? बच्चों को तो सामान्य शिक्षा दिए जाने की ही हम व्यवस्था 
कर दे तो उन्हे अन्य किसी प्रक्रार की शिक्षा औपचारिक रुप से देने की 
आवश्यकता ही नहीं है | हमे वास्तव में ही एड्स जैसी महामारियों से बचाव 
करना है तो यौन शिक्षा राष्ट्रीय शजमार्गों पर चलने बाले ट्रक ड्राइवरों, झुग्गी- 
झौपडियों के निवासियों, वेश्याओं, होटल मे एहने बाली लड़कियों व 
महिलाओं, सिनेमा जगत से जुडे कलाकारों , पॉस कॉलोनियों के निवासियों 
आदि को दी जानी चाहिए। जो वास्तव में ही इसके ज्ञान से वंचित ही नहीं है. न 
बल्कि इसकी आवश्यक्रता भी उन्हे बहुत ज्यादा है। 
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इसी संदर्भ में उन कारणों पर प्रहार करने की जरूरत भी है, जिनके 
कारण युवाओं में यौन विकृत्तियाँ व आकर्षण बढता जा रहा है। ऐसा यदि 
किया जा सकता है तो यौन शिक्षा को औपचारिक रुप से दिए जाने की 
आवश्यकता स्वत समाप्त हो जाती है। इसके लिए पारम्परिक शिक्षा को 
ज्यादा तकंपूर्ण, उपयोगी थ व्यावहारिक बनाने की जरूरत है, जिससे युवाओं 
को अनावश्यक कुण्ठाओं से वचाया जा सके, साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में स्वतंत्रता व उदारोकरण के नाम पर बढ़ रही स्वच्छंदता पर नियंत्रण लगाने 
की आवश्यकता भो है। टेलीविजन के बढ़ते चैनल, सस्ते व उत्तेजक साहित्य, 
कामुकतापूर्ण फिल्मों व वीडियो कैसिटों, शराव की सहज उपलब्धि ने युवाओं 
को केवल सैक्सी वना कर रख दिया है। उनके उन्माद को यौन शिक्षा से सहज 
ख दोषरहित नहीं बनाया जा सकता है| इसके लिए तो इन सब कारणों को 
नियमित व नियंत्रित करने की आवश्यकता है । इन सवके चलते यौन शिक्षा 
की औपचारिक कोशिश करना उन्हें त्रिशंकु बनाना ही होगा किसी लायक 
बनाना नहीं । 

निष्कर्ष यह ही है कि भारतीय परिस्थितियों में स्कूंलों में यौन शिक्षा 
दिया जाना सैद्धान्तिक दृष्टि से भले ही उचिंत ठहरा दिया जाए, लेकिन यह 
व्यावहारिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम मानसिक, सामाजिक व आम 
वातावरण किसी भी दृष्टि से इसके अनुरूप नहीं हैं, इसलिए अच्छा यही है कि 
“चौथे जी छब्बे जी बनने चले थे ब दुब्वे जौ ही रह गए! की कहायत को हम 
चरितार्थ होने का मौका ही नहीं दें । 

ए०० 
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महिलाओं पर बढते अत्याचार : दोषी पुरुष कम, 
महिला ज्यादा 


यौन शोषण व महिला उत्पीडन का मामला जब भी अखबारों की 
सुर्खियों मे स्थान प्राप्त कएता है महिला सगठन उसके विगेध मे आवाज उठाकर 
पुरुष प्रधान समाज को कोसने में कोई कसर उठा कर नही रखते है तथा 
सरकार दोषियों को उनकी किसी प्रकार की हैसियत का ख्याल किए बिना 
दण्डित करने का विश्वास दिलाती है। इसके बाद होता कुछ भी नहीं है। 
भरटेडी की भैंवरी देवों व अजमेर फोटो काण्ड से सम्बन्धित मासूम बालाओं 
की इज्जत लूटने बालो को आज तक सजा नहीं होना तो यही बताता है| 
कितना दुखद यथार्थ है कि हमारे आर्थिक, शैक्षणिक, एजनीतिक और एक 
सीमा तक सामाजिऊ दृष्टि से विकास के साथ ही समाज में बलात्कार, 
आत्महत्या व शोषण का आतक बढता जा रहा है। महिलाओ को यौन शोषण, 
मानसिक ब शारीरिक उत्पीडन, दहेज व दुष्वरित्र जैसे बहानो के कारण होने वाले 
अत्याचार, रेज-रोज के क्षझटो से मुक्ति के उद्देश्य से की जाने वाली आत्महत्याएँ 
जैसी घटनाएँ बढती जा रही हैं। इसी के साथ भारतीय सस्कृति एवं सस्कारो के 
विपरीत तलाक, पति व पली के अलग रहने, विवाहेत्तर सम्बन्ध और कुँआरे 
मातृत्व का चलन असामान्य दर से बढ़ रहा है, जिसक्रा अधिकाश मामलों में 
नऊाशत्मक प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव महिलाओ पर ही अधिक पड़ता है। 
यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या इन सबके लिए पुर्ष ही दोषी है ? बया केवल कानून 
चजाऊए ऐछी छफ्स्याओं का निदान किया जा सकता है ? 

यह व्यग्य या कहायत भारत के सदर्भ मे आज भी बहुत सही है कि 
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महिला की सबसे बड़ी शत्रु महिला ही होती है। सास व ननद के अत्याचार 
आज भी भारतीय बहू की सबसे बडी समस्या है । अविवाहित तलाकशुदा व 
पति द्वारा छोड़ दी गई महिला पर पुरुष की छुदृष्टि हमेशा रहती है, लेकिन 
उसकी पीडा रूद्वियों व परम्पराओ में सिमटी, थो थे अहंकार में डूबी व वेबवह 
जलन की सिक्रार महिलाएं ही कई गुना बढाती रहती हैं । उनके तानों व बिना 
पर पैर क्री अफवाहों व शंक्राओं से ऐसी महिलाओं का जीना हराम हो जाता 
है। किसी विवाहित जोड़े के सतान नही होने के लिए स्त्री व पुरुष समान रूप 
से दोपी होते है, लेकिन निपुत्री, बाँ व डायन जैसी यालियाँ महिला को ही 
सुननी पड़ती हैं। दुर्भाग्य से ऐसी वेदवा भी महिलाओं द्वार ही सवांधिक पहुँचाई 
जाती है। विधवा महिला को शादी, सगाई, मकान प्रबेश, जन्म टिबस, जलवा 
जैसे शुभ दिवसों पर शामिल वहां होने देने, पति की मृत्यु के बाद कई दिनों 
तक्र एके कमरे में कोने में बैठने को बाध्य करने, उसके वाद रंगीन कपड़ों, 
विन्दी, चूड़ियों, पावजेब, चुटकी आदि से वंचित करने के लिए महिला ही 
जिम्मेदार है। विधवा विवाह, वालिका शिक्षा तथा वयस्क होने पर ही विवाह 
को हतोत्साहित करने की अधिक दोषी महिलाएँ ही हैं | बालिका को परावे 
पर का धन ब हर तरह से निकृष्ट पति को भी परमेश्वर मानने की प्रेरणा वल्कि 
बाध्वता ब स्त्री घर की शोभा है की प्रेरणा महिलाओं द्वारा ही आधिक दी 
जाती है, जब किसी महिला के दिमाग में ऐसी भावना भर दी जाती है तो बह 
हर अत्याचार को सहन करने की आदत बना लेती है । 

अलबर, अजमेर, जलगाँव या नाथद्वारा जैसे किसो भी सैक्स काण्ड 
को लिया जा सकता है, उसमें प्रत्यक्षत शोषण करने बाले तो पुरुष ही होते 
हैं, क्योंकि उनकी हरकतों को ही शोपण के अंतर्गत परिभाषित किया जा 
सकता है, लेकिन इसमें महत्त्वपूर्ण भागीदारी किसी महिला की ही होती है। 
अलपर सैक्स काण्ड में ही मुख्य अभियुक्त सुशीला शर्मा है, जिस पर लगाए 
आएोपों के अनुसार वह लडकियों को फैंसाने के लिए अपने पति से ही अपनी 
ही उपस्थिति में उनका शील भंग करवाती थी । वैसे भी राजनेताओं , बड़े 
अफसरों व धविकों को महिलाएँ किसी महिला के माध्यम से ही परोसी जाती 
हैं। इस काम के लिए सरकारी वियंत्रण में चलने वाले महिला सदन, बालिका 
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अत्याधुनिक दिखाई भर देने, व्रिलासितापूर्ण जीवन जीने, बिद्ा कुछ किए ही 
बहुत कुछ प्राप्त कर लेने की भावना रहती है उसे शोषण से मुक्त नहीं किया जा 
सकता है। इसके लिए सरकार, प्रशासन, कानून व्यवस्था या पुरुष को दोषी 
ठहरते रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर प्रत्वेकर महिला दूसरी महिलाओ 
को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुँचाने, उनके विकास में आडे नहीं आने 
वे प्काएत्मक दृष्टिकोण अपनने का प्रण कर ले दो परिस्थितियों में बहुत 
कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। 

[| 
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भारतीय समाज में बहू का शोषण 


संसार के सभी देशों की सरकारे अपनी जनता को शोषण से मुक्ति 
दिलवाने के लिए को शिरों कर रही हैं। विश्य स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ मानव 
अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। भारत मे भी स्वतंत्रता प्राप्ति के 
वाद समाज में व्याप्त शोषण को पत्म करने के लिए विभिन्न कानून वनाए 
गए। आपातकाल के दौरान बन्धुआ मजदूरी प्रथा की समाप्ति के लिए बड़े 
कानून बनाए गए, लेकिन आरचयं है कि पिछले सैकडों-हजारों सालों से 
भारत में “बहू” पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सरकार का तो क्या किसी 
समाज सुधारक तक का घ्यान नहीं गया है 

भारत में समाज सुधारक केवल एक कार्य को व्याबहारिक रूप प्रदान 
कर दें तो हमारे समाज का आधारभूत परिवर्तन हो सकता है - बह है 'सास- 
बहू के रिश्ते को 'माँ-बेटो'' के रिश्ते में बदलना। 

यदि हम हमारे समाज की गहराइयों में झाँकने की कोशिश करें तो 
बहुत ही दु.पदायी स्थिति सामने आती है। जो लड़की शादी से पहले अपने 
सुउ्मय भविष्य की कल्पनाओं में पोयी रहती है, शादी के बाद जब ससुराल 
में पहुँचती है तो उसे लिप अपनी कल्पनाओं के अनुरूप ही लगता 
है। उसे लगता है जैसे हर व्यक्ति प्यार से उसे देस़ रहा है, उसकी सास मौहल्लेभर 
में बहू कीअच्छाइयों का गुणगान करती नहीं थक रही है, उसका पति इस तरह 
का आभास दिलाता है कि बह उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाएगा। 
वहीं बहू जच दूसरी बार सल्ुराल पहुँचती है तो उसे अपने सारे अग्मान चकनाचूर 
होते नजर आतू हैं। उसे अब वास्तविक सास का रूप देखने को मिलता है। दो 
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घदन या सरकारी सहायता प्रापर महिलाओ से सम्बन्धित आवास गृह ज्यादा 
बदनाम है और एक सीमा तक उनकी बदनामी का पुरझता कारण भी है, लेकिन 
हकीकत यह है कि उन सबकी अधीक्षिकाएँ प्राय शत-प्रविशत मामलों में 
महिलाएँ ही होती है | वहाँ हो ने वाले काले कारनामे उन प्रशासनिक्र महिला 
अधिकारियों की जानकारी पें ही नही बल्कि अधिक्राश मामलों में उनकी 
सहमति व देखरेख मे होते है। भारत के हर छोटे-बड़े शहर ही नहीं बल्कि गाँवों 
तक मे वेश्यालय चल रहे है। जहाँ अबोध वालिकाओं से लेकर प्रौद महिलाएँ 
कणेडों की सछ्या मे अनपे मन को मार कर तन का सौदा करती हैं। दुर्भाग्य से 
यह सब कुछ करवाने घाली चेरहपर दिलवाली पहिलाएँ ही होती है | ब्यूटी 
पार्लर, हॉँबी सेन्टर्स, वृत्य शाला, जिमने जियम, फैशन डिजाइन केन्द्र आदि 
की आड भे आजकल प्तम्ध्रान्त कहे जाने वाले घरों की लड़कियाँ व पहिलाएँ 
लाखो की संख्या में गर्म मास के भेडियों तक पहुँच रही है, लेकिन उन्हें बहाँ 
तक पहुँचाने वाली कौन होती है ? दुर्भाग्य से कोई न कोई महिला ही। बस्वई, 
ऋलकत्ता व मद्राप्त जैसे बडे शहरे मे तो गर्म माँस की व्यापारी महिलाएँ उन पर 
ऐसी शारीरिक एव मानसिक रूप से पीडाएँ पहुँचाती हैं कि ऋर पुरुष भी जिसकी 
कल्पना नहीं कर सकता है। दस वर्ष से भी कम उप्र की बालाओ, तपेदिक व 
एड्स जैसे भयकर ऐपों की पीडितो, कोख प्रें पाल एही बच्चे की मात्ताओं 
ठथा श्मशान की इतजाए पें बैठी बृद्धाओं को इस कार्य के लिए मजबूर करना 
किसी भी अत्याचार से ज्यादा ही है। 
शणजनीतिक दलों के महिला प्रकोष्टों, महिला जागृति व उत्पीडन निवाएण 
के काम मे लगे सरकारी सहायता के भूखे महिला संगठनों, निजी रूप॑ से 
स्वदेशी या विदेशी सहायता से चल रहे विभिन्न प्रकाए के आश्रम स्थलों के 
कार्यकलापो का बारीकी से अध्ययन किया जाए दो कुछ अपवादों को छोड़कर 
सभी की भूमिका सदिग्ध ही नजर आती है । ऐसी ही धारणा कार्यशील 
महिलाओं ब छात्रा होस्टलों के सम्बन्ध मे है, जहाँ का साश नियंत्रण महिलाओं 
के ही हाथ मे होता है । दुर्भाग्य से ऐसी धारणाएँ सभी मामलों में आधारहीन 
नही है। इस अवधारणा को पूरी तरह नकारा नहीं जा सऊता है कि महिलाओं 
की महिलाओ द्वारा व महिलाओं के लिए कही जाने वाली ऐसी संस्थाओ या 


489 


संगठनों द्वारा ही महिलाओं का हर प्रकार का शो पण अधिक हो ता है। अन्तर 
केवल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने का है। पुरुष पर सामान्यतया यह आरोप 
लगाया जाता है कि वह पहिला के आगे बदने के यार्ग में सबसे बडी बाधा है, 
लेकिन यह लांछन तो महिलाओं पर भी उतना ही सही उतरता है ।कंडु यधार्थ 
तो यह है कि अंग्रेजी बोलना, आधुनिक पोशाक पहन व लच्छेदार भाषा में 
भाषण देने बाली हर तरह से सम्पन्न महिलाएँ समय गुजारने या अपने राजनीतिक 
भविष्य को सुधारने के लिए कुछ करती सी नजर आ रही है। उनका वास्तविक 
उद्देश्य पीडित, पिछड़ी, अशिक्षित, गरीब ब रूढियों से ग्रस्त महिलाओं का 
उद्धार करना कम ब समाचार माध्यमों में अपने नाम को उछालना अधिक 
होता है। तब ही तो सरकार द्वास ऐसे संगठनों को अरबों रुपए बार्षिक की 
सहायता दिए जाने के बाद भी महिलाओं पर होने बाले अत्याचारों के समाचार 
अधिक से अधिक आते जा रहे हैं। एक तरह से ऐसी महिलाओं को टूल 
बनाकर कुछ बर्ग की महिलाओं ने अपने लिए बहुत कुछ प्राप्त करने का साधन 
बना लिया है। यह अगैतिकता ब अबांछनीय कृत्य नहीं तो और कया है ? 
यौन शोषण ब अन्य प्रकार के उत्पीड़नों के विरुद्ध आबाज उठाने, 
प्रदर्शनों, संगोप्तियों व जुलूसों का आयोजन करने वाली आधुनिक महिलाओं 
को यह पता होना चाहिए कि सम्भ्रांत, पढ़ी-लिखी ब उच्च सोसायटी की 
पहिलाएँ विभिन्न कारणों से ऐसा शोषण ब उत्पीड़न अति उत्साह या अपनी 
उच्चाकांक्षाओं के कारण स्वेच्छा से या विना वजह के दबाव के कारण करवाती 
हैं। नौकरी में तुरन्त व अनुचित तरीकों से पदोन्नति प्राप्त करने, बिना कुछ किए 
पी.एचडी. पाने, क्रिसी पद पर चयन करवाने, चुनावों में पार्टी टिकट या 
संगठन में पद प्राप्त करने, अपनी सुविधा की जगह तबादला करवाने जैसे 
कार्यों के लिए चाहे कुछ ही सही लेकिन महिलाएँ ही तो अदुचित तरह से 
अपने को समर्पित करती हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करने, आधुनिक 
सोसायटी में स्थान बनाने, सिनेया सीरियल एवं विज्ञापन फिल्म में जगह पाने, 
विलासिताओं से पूर्ण वस्तुओं तक पहुँच बनाने के लिए भी तो महिलाएं 
स्वैच्छिक स्प से ही कुछ अन्यथा होने देती हैं। इन सबके लिए कोई और नहीं 
केवल महिला जिम्मेदार होती है । जब तक उसमें समय से बहुत आगे बढने, 
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अत्वाधुनिक दिखाई भर देने, विलासितापूर्ण जीवन जीने, विना कुछ किए ही 
बहुत कुछ प्राप्त कर लेने की भावडा रहती है उसे शोषण से मुक्त नहीं किया जा 
सकता है| इसके लिए सरकार, प्रशासन, कानून व्यवस्था या पुरुष को दोषी 
ठहयाते रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर प्रत्येक महिला दूसरी महिलाओ 
को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुँचाने, उनके विकास में आड़े नहीं आने 
व सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रण कर ले तो परिस्थितियों में बहुत 
कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। 

एछण( 


5 
भारतीय समाज में बहू का शोषण 


संसार के सभी देशों की सरकारे अपनी जनता को शोषण से मुक्ति 
दिलबाने के लिए को शिशें कर रही हैं। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ मानव 
अधिकाएं की रक्षा के लिए प्रयत्तशील है। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के 
बाद समाज में व्याप्त शोषण को खत्म करने के लिए विभिन्न कानून बनाए 
गए। आपातकाल के दौरान बन्धुआ मजदूरी प्रथा की समाप्ति के लिए बड़े 
कानूत बनाए गए, लेकिन आश्चर्य है कि पिछले रौकडों -हजारों सालों से 
भारत में ““बहू'' पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सरकार का तो क्या किसी 
समाज सुधारक तक का ध्यान महीं गया है। 
भारत में समाज छुधारक क्रे बल एक कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान 
कर दें तो हपारे समाज का आधारभूत परिवर्तन हो सकता है - यह है ''सास- 
यहू' के रिश्ते को 'माँ-बेटी'' के रिश्ते मे बदलना। 
यदि हम हमारे सम्राज़ की गहराइयों में झाँकने की कोशिश करें तो 
बहुत ही दुःखदायी स्थिति सामने आती है । जो लड़की शादी से पहले अपने 
सुखयय भविष्य की कल्पनाओं में खोयी रहती है, शादी के वाद जब सछुराल 
में पहुँचती है तो उसे 2 38 राल अपनी कल्पनाओं के अतुरूप ही लगता 
है। उसे लगता है जैसे हर प्यार से उसे देख रहा है, उसकी सास मौहल्लेभर 
में बहू कीअच्छाइयों का गुणगान करती नहीं थक रही है, उसका पति इस तरह 
का आभास दिलाता है कि वह उसके बिना एक घिनट भी नहीं रह पाएगा। 
वहीं बहू जब दूसरी बार ससुराल पहुँचती है तो उसे अपने सारे अश्मान चकनाचूर 
होते नजर आते हैं॥ उप्ते अब बास्तविक प्ताप्त का रूप देखने को मिलता है। दो 








22 


पोढ़ियो में संपर्ष का प्रारम्भ यहीं से होता है वर्तमान भारतीय हिन्दू छमाज में 
उप्ती छास को “वास्तविक सास” का दर्जा मिलता है जो अपनी बहू को उन 
सब कार्यो को करने के लिए मजबूर कर दे जिन्हें वह करना नहीं चाहती है। 
भारत मे (विशेषकर ग्रामीण क्षैत्री में) बहू की सामान्य दिनचर्या में 
महत्त्वपूर्ण क्रार्य यह है - प्रात परिवार के सब सदस्वों से पहले उठना, पूरे 
परिवार के सदस्वों के लिए पाना बनाना, बच्चो व सास के कपडे धोना, सास 
च बच्चों को नहलाना, दिन में या रात में पोहल्ले या किसी भी स्थान से बिसी 
बडी-बूढ़ी के आने पर उसके पौंवो मे पडना, लम्बे घूँघट में रहना, किसी से न 
बोलना व रात को सबके सोने के बाद अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा 
करना। शायद बन्धक मजदूर से भी इतने सारे क्पयं इस प्रकार की परिस्थितियों 
में महों करयाए जाते है, लेकिन इस वे चारी बहू की दयनोय दशाओं की ओर 
कौन ध्यान दे, क्योंकि ऐसा करने पर भी कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त होने 
बाला नहीं है। 
पत्रिडम्बवा देखिवे | जिस पति के लिए जिसने पिछले इतने वर्ष इन्तजार 
मैं गुजार दिए है, उसे बह गत के ] बजे बाद ही देख सकती है | यदि कोई बहू 
दिन में 5 मितट के लिए अपने परमेश्वर से मिलने की गलती कर लेती है तो 
उसे सास के तानो का स्तामना करने को तैयार हो जाना होता है। भाषीय 
समाज मे श्रेष्ठ वहू वह है जो अपने पति से कम से कम मिले, कसी परिचित या 
अपरिचित से वात न करे, दिनभर बैल या भधे क्री तरह घर का कार्य करे, 
अपने शरीर का विल्कुल ध्यान न रखे व हर एक के द्वार कोसे जाने पर भी 
अपने पीहर वालो के बारे में एक शब्द क्रा भी जवाब न दे व सबसे अन्त मे 
अपने किसी भी कष्ट का पता अपने परमेश्वर को भी न होने दे । प्रश्न उठता है 
इस प्रकार की थ्रेष्ठता के मापदण्ड क्सिने निधां रित क्रिए है ? उसी रूढिवादी 
समाज दे जिसमे कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने चशवर हो ता देखना नहीं 
चाहता है - वह समानता चाहे आशिक हो, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक 
या चाहे धार्पिक । यही कारण है कि वहू के द्वाए किसी भी बात का विशेध 
फिए जाने पर उसे ऐसा प्रत्युत्तर मिलता है क्रि उसका साहस हमेशा के लिए 
फत्म रा जाता है व उसकी आत्मा हर प्रकार के अत्याचारों को सहने को 


मजबूर हो जाती है। 

शहरी क्षेत्रों पें बहुओं की दशा भी कुछ विशेष भिन्र नहीं है। कहने को 
तो यह कहा जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति ही शोषण का शिकार अधिक होता 
है, लेकित शहरों की शिक्षित वहुओं की दशा को यदि हम देखें तो यह कथन 
पूर्णवया अस्तत्य साबित हो जाता है। बड़े-बड़े शहरों में हजारों की संख्या में 
शोषण का शिकार इस प्रकार की बहुएँ मिल जाएँगी जो शिक्षित होते हुए भी 
उसी प्रकार शोपित हैं। वे समाज के डर के कारण सव कुछ सहन कर लेती 
है। कहते हैं भारत में स्त्रियों का शोषण उनके आर्थिक पराबलम्बन के कारण 
है, लेकिन उन बहुओं को हम क्या कहेंगे जो प्रतिदिन आदमी की ही तरह 
दफपतर में 8 घंटे काम करने के बाद भी अपने घर के उत्तरदावित्व को पूर्ण रूप 
से उठाने पर मजबूर हों । हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है जिसमें बहू के होते 
घर का काम करना सास अपनी तौहीन समझती है। आश्चर्य तब होता है कि 
ऐसा ध्यवहार करने बाली सास हो अपनी लडकी के साथ इस प्रकार का 
व्यवहार होता देखकर आग-बवूला हो जाती है व अपनी लडकी की सास से 
ऐसी अपेक्षा श्पती है कि वह उसे पुत्री जैसा ही प्रेम व अपनत्व दे । 

हारे देश में पारिवारिक कुंठाओं को जम्म देने में सास के इस रिश्ते 
का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक स्लास केवल अपने अहम की 
सन्तुष्टि के लिए पूरे परिवार में दुययों को जन्म देती है। एक पति जब कभी भी 
किसी भी वात के लिए अपनी पत्नी का पक्ष लेने की हिम्पत करता है तो उसे 
भी सामाजिक दृष्टि से परेशानी का सामना करना पडता है। अपनी माँ से ही इस 
प्रकार के ताने सुनने को मिलते है कि ''जिस माता मे इसे पाल-पोप कर वडा 
किया उसे बह आज बिल्कुल भूल गया व जिस स्त्री के साथ इसका सम्बन्ध 
कुछ दिनों का है बह इमके लिए सव कुछ हो गई, कैसी जादूगरनी हमारे 
परिवार में आई ? इस प्रकार उसी सास के द्वारा पारिवारिक व सामालिक 
वातावरण इस प्रकार का वना दिया जाता है जिससे एक पति चाहकर भी 
अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार पति-पत्ली के प्रेम 
पूर्ण सम्बन्धों में दूरियां बढना प्रारम्भ हो जाती हैं व उनके वैवाहिक जीवन के 
आकर्षण खत्म हो जाते हैं। अब वे यांत्रिक प्राणियों की तरह जीने के लिए 
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मजबूर हो जाते है। 

उस यहू की दयवीय दशा का आभास किसी सामान्य व्यक्ति को नही 
हो सकता, जिसने शादी के तीन-चार साल के अन्दर क्रिसी बच्चे को जन्म 
नही दिया है। चाहे इसके लिए वह किसी भी रूप में दोषी न हो। माता समान 
साससे उसे बाँझ, कलमुँही जैसे असहनीय शब्दों को रात-दिन सुनना पडता 
है। ऐसी परिस्थिति में सास पूरे मौहत्ले व गाँव में अपनी बहू की बुशइयों का 
प्रचार करना व हर गलत व सही कार्य के लिए उसे दोष देकर मानसिक बेदना 
पहुँचाना अपना अधिकार समझती है। इस प्रकार की बहू की जिन्दगी उस 
बन्धुआ मजदूर से भी बदतर होदी है, जिसकी मुक्ति के लिए सरकार प्रयत्नशील 
है, लेकिन भारत के हर घर में उपलब्ध इन बन्धुआ मजदूरों की ओर किसी का 
ध्यान नहीं जा रहा है। इस प्रकार की वेदनापूर्ण ब असहनीय परिस्थितियों मे 
जब बहू अपना मानसिक सन्तुलन जो देती है तो ऐसा प्रचार किया जाता है कि 
उसे ऊपर का (भूत-प्रेत) कुछ हो गया है व इस चबकर मे बास्तब मे उसे 
पागल बना दिया जाता है। 

यह तथ्य हो सऊता है कि अपने शरीर की गलत बनाबट के कारण 
बॉझपन का दोष उसमे हो, लेकिन इस कार्य के लिए बहू को कैसे दोषी 
बताया जा सकता है कि उसकी कोख से लडके का जन्म नही होता है ? 
पुत्रहीर बहू को निपुप्री, ममहूस आदि कई विशेषणो से सम्धोधित किया जाता 
है व ऐसी स्त्री के खामे-पीने, हँसने, क्रिसी से बोलने आदि सब ही अधिकार 
छीन लिए जाते है | सामाजिक परिस्थितियों के कारण उस बहू का पति 
पस्मेश्वए भी उसे ही दोषी बताकर उसफे दुखों मे वृद्धि करता है। 

दिखाबे के समाज सुधार के कार्य को छोडकर वाघ्तविक कार्यों' की 
ओर ध्यान देने की आपश्यक्ता वर्तमान समाज सुधारको के लिए है। व्यक्तिगत 
रुप पते प्रत्ये ऊ व्यक्ति इस बुराई को दूर करने मे अपना योगदान दे सकता है, 
क्यों कि यह बुराई प्राय प्रत्वेक घर मे किसी न किसी रूप मे अबश्य मिल ज्ञाती 
है । 


पछाएपण 
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शादी हो जब सादी : तब रुके बर्बादी 


हमारे देश का ऐसा कोई राजनेता, राजनीतिबाज या समाज सुधारक 
नही है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पें व्याप्त चुराइयों या रूढियों का विरोध 
भाषणों में न करता हो । ऐसी ही एक बुराई है शादी की भव्यता | शादी को 
सादी बनाने का प्रवचन हमे हर कहीं सुनने को मिल जाएगा, लेकिन प्रवचफ 
के घर जब शादी हो ती है तो वह कितनी सादी होती है इससे हम सब पूर्ण रूप 
से परिचित हैं। किसी सभा, समारोह व आयोजन के अवसर पर भाषण देने का 
अवसर किसी राजनीतित्ञ या धनी व्यक्ति को ही मिल सकता है। बह धनी 
व्यक्ति अपने घर में शादी होने पर पैसे की वर्वांदी व धन का खुला प्रदर्शन जिस 
प्रकार करता है उससे स्पष्ट हो ज्ञाता है कि उसके पास पैसा गाढे पसीने की 
कमाई का नहीं है। पैसा यदि पसोने के चल पर कमाया गया है तो एक बागत 
के आगे दो या तोन बैंड नहीं हो सकते, हजारों रुपयों की आतिशबाजी नहीं 
क्री जा सकती, कई हजार रुपयों के मूल्य का इत्र बारातियों पर नहीं छिड़का 
जा सकता है। दस-बीस धोडे या पौँंच-सात हाथी नहीं मँगाए जा सकते, 
हजारो बारातियों का स्वागत काजू व मुमकका की चैलियाँ भेंट करके नहीं 
किया जा सकता । ऐसा करना क्सी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला नहीं हो 
सकता | इससे पूरा समाज प्रभावित होता है। उसी समाज में एक गराव व्यक्ति 
भी रहता है, जिसके पास भरपेट खाने को भी नहीं है। यदि वह अपनी लडकी 
या लडके की शादी सादगी से करना चाहता है तो समाज उसे ऐसा करने नहीं 
देता है। उसे ताने सुनने पडते हैं कि समाज का खावा है तो खिलाना भी पडेगा, 
धन दवा कर दीवाला बता रहा है, बह वारात क्या एक शवयात्रा लग रही थी 
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आदि। इन्ही तानो के डर से वेचारा मरीव और गरीब व पीडित होने को मजबूर 
हो जाता है। रण लेता है व तथाकथित धनिको की “'दादागिरी ' स्वीकार 
करने के लिए मजबूर हो जाठा है। 
प्रश्न उठता है - शादी को इतना वैभवपूर्ण बनाने का लाभ क्या है ? 
धनिको के लिए तो इसका लाभ है| उन व्वक्तियो की व्यापारिक साख तो 
शादी में घर्च किए मए वैसे पर ही निर्भर करती है, इसीलिए एक धनी के लिए 
दो मैभयपूर्ण शादी “बवादी'' के साथ ही साथ “विनिवोग' भी हो जाती है, 
लेक्नि इन धनिक्रो के चक्कर मे जब एक सामान्य नौफरीपेशा व्यक्ति फैस 
जाता है तो मन क्रो दु ख व खर्च करने वाले पर तरस आता है। 
धन के मणे में मदहोश व्यक्तियों को तो छोडिये, लेकिन समाज के 
सामास्व व्यक्ति को चाहिए कि चह अपनी लडत्री या लड़के की शादी में 
बेकार बी सामाजिक प्रतिष्ठा क्रे लिए अपने पेट को काटकर जमा किए पए 
पैसे को गाजें-धाजे, आतिशवाजी, हाथी- घोडा या सैक्डो व्यक्तिया के जीमण 
पर पर्च मही करे। उस पैसे को जो बर व वधू पक्ष के द्वारा 'वर्वाद' किया 
जाता, वर व बधू के नाम से बैक मे जमा करवा दे, जिससे उनका भविष्य कुछ 
निश्चित बनावा जा सके । इस परम्पराजादी समाज में लडकी दी कुछ इज्जत 
हो सके व लडकी के भायी अरमानों को पूरा करने की ताझ़त लडके में आ 
सके, लक्रिम परेशानी का कारण बह है कि हमारे समाज में तथाऊ्धित बडे 
लोग ऐमा नहीं होने देना चाहते । ऐस्ता होने से उनके अस्तित्व को सीधा प्तरा 
उत्पत्र हो जाता है, बबोकि ऐसे लोगो का अस्तित्य तो समाज मे अधिकतर 
लोगो के गरीब बने रहने पर ही बना रह सकता है। ऐसी परिस्थितियों में 
वथाक्रथित बडे लोगो के अस्तित्व को बनाए रखने क्रे लिए गरोबो की बयां दी 
हो जाने की अपनी परम्परा को अब त्यागना होगा व अपने अस्तित्व की रक्षा 
के लिए घादी को सादी बनाना ही होगा। हो सब ता है कि ऐसी शादी प्पाझ 
के उर्णधारो वी आँखो मे कुछ समव के लिए सटके, लेक्नि बर-वधू की 
जिन्दगी को बनाने मे सहायक होगी इस तथ्व से इन्कार नहीं किया जा सकता 
है। फिर हप चाहते भी तो बर-उधू की जिन्दपी को बनाना ही है । परम्परागत 
शादी के अयमर पर हजारो व्यक्तियों की भीड़ आसिर किसलिए जमा होतो 
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है? वर-वधू के भावी जीवन में खुशहाली की कामना करने के लिए ही तो । 
जब हर एक की मनोकामना पूरी हो रही है तो किसी को भी ऐसी सादी शादी 
से विरोध आखिर क्यो होगा २ क्यों कोई ऐसी शादी से दु खी होगा ? फिर भी 
यदि होता है तो उसकी चिन्ता गराब माता-पिता को नहीं करनो चाहिए। 
किसी भी माता-पिता का प्रथम कर्त्तव्य अपने पुत्र या पुत्री के लिए बनता है, 
समाज के लिए नहीं । फिर ऐसे समाज के प्रति अपने कर्तव्य की चिन्ता आखिर 
क्यों की जानी चाहिए जो दुःपी को और अधिक दु सी देखकर प्रसन्‍न होता 
है? 

शादी सादगीपूर्ण हो, यही हर व्यक्ति की भावना, क्रामना व क्रिया होनी 
चाहिए, तब हो बर-वधू को हम सच्चा आज्ञाप दे सकते है। 


ण्ाण 


है 
नारी स्वतंत्रता : आंदोलन का यह कैसा स्वरूप ? 


एक राजस्थानी कहावत है 'ऋ 'सत्तर साल में तो कूल्ढी (जहाँ गाँव 
भर का ऊूडा डासा जाता है) के भी दिन फिरते है । इसके लिए महिलाओ के 
सम्बन्ध में चाहे इतनी ही दर्शाव्दियों लगी हो, लेक्नि लगता है अब महिलाओ 
की स्थिति मे भी परिवर्तन अवश्यम्भावी सा हो गया है। पचायती राज व्यवस्था 
में महिलाओ के आरक्षण, राज व्ययस्था में उनकी बढती भूमिक्रा, महिला 
मगठनो के फैलते जा रहे प्रभाय, महिला हितो के सम्बन्ध मे पिछले दिनो 
आए फानूनी बदलाब, पुलिस ब सामान्य प्रशासन में बदती जा रही उनकी 
भागीडारी आर सबसे महत्वपूर्ण विचासे मे आ रहे व्वापफ बदलाव से तो कुछ 
एस्ता ही लगता है। इस बदलान के लिए सचार साधनों , साक्षरता के प्रतिशत 
पे हो रही उद्धि, स्टार, एम व जी टीवी जेसे प्रसार माध्यमी , भौहिकवादी 
सस्कृति, सउुक्त परिवारों की टूटन, करार्यशील महिलाओ की बढती सख्या, 
महिला मतोी को आकर्षित करने की राजनैतिक दलो की मजबूरी, तय- धनादूव 
एब उच्च -मध्यम बर्ग परियारों वी बढती सरवा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाधी 
जेसी महिलाओ दी राजवैतिक हेसिवत जे से कई ऋरण उत्तरदायी रहे है | 

आज ऊपरी तोर १९ प्तमाज मे महिलाओ का स्थान बनता सा मजर 
आने लगा है। आज पर्दाप्रथा, विधया उत्पीडन, स्प्री निरक्षतता, कौमार्यता, 
वालिफया जियाह, समाज य परिवार मे उपेक्षा, वे मेल वियाह, विधवा वियाह 
निषध जैसी समस्याएँ उतनी भयानक नहीं रही है । एकल परिवार व्ययस्था ने 
महिलाओ को परिवार ब समाज के सीमित दायरे से निजाला है। परिवर्तन दी 
हुमा सचार साध्यमो से प्राप्ीण क्षेत्रों तर भी पहुँची है। अब हम कैवारी कन्या 


श्छ 


द्वारा पायल व चुटकी पहनने, श्रृगार करने व फिल्मों की बाते करने, भावी पति 
के सम्बन्ध में विचार सपने , ससुर व जेठ से वतियाने, सबके सामने अपने ही 
पत्ति से बाते करने को स्वीकार करने लगे है । मोहल्ले मे किसी पुरुष का 
सामता होते ही तुरन्त बही बैठ जाने, वालक - देवर से भी घूँघट निकालने, 
बृद्ध पुरुष के सामने से निकलते हुए चप्पलें हाथ मे लेकर चलने, पत्नि की पृत्यु 
के बाद महीनो कमरे के एक री कोने में बैठे रहते, निस्सतान औरत को शुभ 
कार्य में नहीं घुलानें, पिता की उप्र के पुरष से शादी को मजबूर होने, कन्या 
दैदा होते ही उसे मार देने जैसी पीडादायक घटनाएँ तो अब अपवादस्वरूप ही 
होती हैं। 
परिवार मे उसकी निर्णय क्षमता, अभिव्यक्ति के अबसरों, बच्चों पर 
अधिकार व प्रश्त करने की क्षमता में निएन्तर चृद्धि हो रही है। एक आप पिता 
लडकी के साथ भेदभाव करने, उसे पढाई से बंचित करने, पैसे लेकर शादी 
करने, सार्वजनिक रूप से पिटाई करते, लडकी पैदा होने पर मातम मनाने, डंडे 
के जोर से बेसेल विवाह करते में झिझकने व हीवभावतरा महसूस करने लगा 
है। यही हालत कामचो र, शराबी घ अवकमाऊ पति की भी है। 
कापकाजी पहिलाएं अब अपने सहकर्मियों को पर बुलाने, कमाई को 
अपने पास रप्पने, पति को गृह कार्य में सहभागी बनाने, प्रात देरी से उठने, 
इच्छा न होने पर काम से सना कर देने, पति के बिना सभा - सम्मेलतों में जाने, 
यूनियनवाजी करने सहित कई स्वतंत्र निर्णय करने की हकदार होती जा रही 
हैं । शहरी क्षेत्रों में महिला द्वारा स्कूटर या कार चलाना अब कौतूहल का 
विषय मही रहा है। क्रामकाजी महिलाएं अकेली रहने व यात्रा तक करने लगी 
हैं | प्रश्न उठता है कि क्‍या इसको ही हम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन 
मान लें ? यदि यही परिवर्तन है तो कया इससे संतुष्ट हुआ जा सकता है ? इस्त 
विषय पर विवेचना करने से पूर्व उन 'परिवर्तनों ' की ओर भी दृष्टिपात करने की 
आवश्यकता है जो नारी स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर हो रहे हैं व पहले से 
अधिक नारकीय जीवन की परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। 
नारी स्वतंत्र होने के स्थान पर स्वच्छंद और इसी कारण पहले से अधिक 
घुटन ब भ्रमित महसूस कर रही है । अधिक आधुनिक प्रगतिवादी व स्वतंत्र 


30 


कही जाने वाली महिलाएँ सिगरेट व शराब पीने, नाइट क्लबों में जाने, 
अविबाहित रहने, जरा सी बात पर विवाह विच्छे द कर लेने, बच्चों से परहेज 
करने, शारीरिक श्रम से दूर रहने, स्वजनो से रिश्ते काट लेने, विवाहेत्तर सम्बन्धों 
की ओर प्रवृत्त होने, शासीरिक प्रदर्शन करने की मानसिकता से ग्रसित होती जा 
रही है। पुरुष व सरकार की हर बात में दोष निकाला, सांस्कृतिक मूल्यों, 
प्राचीन परम्पराओ ब सामाजिक रीति-रिवाजों की खिल्‍ली उडाना, हर काम 
में पुरुष की बरावरी फरना, हर संस्था मे महिला सगठन वना लेना, हर क्षेत्र में 
आरक्षण की माँग करना इनकी आदत सी हो गई है। अब तो स्थिति यहाँ तय 
आ गई है कि कुछ अति आधुनिक महिलाओ व उन्ही के संगठनों द्वारा 
धार्मिक प्रथो का उपहास उड़ाने, विवाह व्यवस्था को नकारने, स्वच्छ द भाव 
से 'सबध' स्थापित करने, एक्सचेज कलधों का सदस्य बनने, नारी ही बच्चे पैदा 
वंयो करे जैसे प्रश्न उठाने, जैसी बाते भी सामने आ रही है। 
यही कारण है कि फैन्टेसी व वी.एम एड्स जैसी स्वच्छद यौनाचार 
सस्कृति को बढावा देने वाली पत्रिकाओ की प्रसार सख्या लाखों मे होती जा 
रही है। इनमे महिलाएँ भी हजारो रुपए व्यय कर उत्तेजक भाषा में रति क्रियाओं 
के लिए 'उपयुक्त' पुरुष को आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन देती है और मुद्रित 
विज्ञापनो का लाभ उठाती है। पॉश कही जाने वाली कॉलो नियो ब ऊँचे माने 
जाने बाले परिवारों मे अश्लील फिल्मों को सामूहिक रूप से देखने, सम्मिलित 
रूप से भोग विलास काने, उम्मुक्त वातावरण वाली शगब पार्टियों को आयोजित 
करने, पति की आप के सामने ही दूसरो की बाँहो मे झूलने जैसो प्रवृत्तियाँ 
तेज गति से बढ रही है। क्या इन सब परिवर्तनों से नारी जाति प्रगति की ओर 
बढ रही है? निश्चय ही मही । अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यकता य॑ कैंवारी 
माताओ की बढती जा रही सख्या, छिनन-भिनन्‍न होते जा रहे परिवारों, बढती 
जा रही अबैध सतानो, महिलाओं के लिए बन रही लाइट सिगरेटो की बढती 
बिक्री, बद होती जा रही रसोइयो , खुलते जा रहे फास्ट फूड सेन्टर व नाच गृहों 
को परिवर्तन तो मानना ही होगा, लेकिन प्रगति बिल्कुल नही। 
दो फिर प्रश्न उठता है ऐसे परिवर्तन कौ नसे है जिनसे प्रगति आ सकती 
है ? इसके लिए समस्या के मूल पर चोट करते की आवश्यकता है। नारी की 
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दुर्दशा, उत्पीडन, उपेक्षा व्‌ कष्टो के पुख्य कारण हैं। उसके पास राजनैतिक, 
प्रशासनिक, आशिक व बौद्धिक शक्ति की न्यूनता। इस न्यूनता को अधिकता 
और पर्याप्तता में बदलकर ही सकारात्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं । इस 
सम्बन्ध मे पचायती राज कानून को आदर्श पानकर ससद व विधानसभा सहित 
सभी बोर्डों, समितियों, सलाहकार परिषदो आदि में घहिलाओं की न्यूनतम 
तीस प्रतिशत आरक्षण देने की कानूनी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। 
तभी अखिल भारतीय व राज्य स्तरीय प्रशासनिक, पुलिस व सामान्य नारी को 
विभिन्‍न बढहानो से घर मे कैद करके रखने के स्थान पर उसे विधायिकाओ , 
दफ्तर, कारफानों, व्यापार स्थलों , शोध सस्थानों, प्रशिक्षण केन्द्रों, नियोजन 
कार्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों आदि में भेजने की आवश्यकता है | 
महिलाओं के विकास के लिए कानून बनाने से पूर्ब उनके संगठनों से विधार- 
किमर्भ नहीं करने, क्रियान्वयन में उनकी भागांदारो नहीं देने, सम्बन्धित 
अधिकारियो को दावित्वपूर्ण नहीं बनाने, उत्तरदायी अधिकारियों का निर्धारण 
समयान्तर मे प्रतिनिधि महिला संगठवों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार जरूरी नहीं बनाने, 
निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नही करने को कार्य के प्रति लापरवाही नहीं मानने, 
लक्ष्यों के अनुसार राशि का आवंटन नहीं करने से महिला विकास होने बाला 
नहीं है। 

महिला साक्षरता के लिए व्यापक व्यावहारिक व औपचारिक कार्यक्रप 
बनाकर तथा उसी के अनुरूप पानवीय व वित्तीय साधन उपलब्ध करवाकर 
एक प्ताथ अज्ञानता, रूढिवादिता, संकीर्ण सोच व झिझक की मानप्लिकता के 
विरुद्ध लडा जाना आसान हो सकता है) निश्चय ही यह कार्य केवल सरकार 
पर निर्भर रहने, उसे दो षी ठहराते रहने या पुरुष प्रशासकों को कोसते रहने से 
पूरा होने वाला नहीं है । इसके लिए विशेष रूप से महिला संगठनों की आगे 
आकर इस महायन्ञ में अपनी क्षमता ब योग्यतानुसार आहुति देने की आवश्यकता 
है। केवल समय गुजारने, प्रचारित होने व सरकारी मदद को हडपने के उद्देश्य 
से महिला संगठन चला रही कॉन्वेन्ट संस्कृति वाली पदाधिकारियों को भी 
समझ लेना चाहिए कि यह उद्देश्य केवल सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी ब कार्यशाला 
आयोजित कर समाचार पत्रों में खबर छाप देने मात्र से पूर्ण हो सकता है। 
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निष्कर्ष यही है कि महिला विक्रास का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है 

जब महिला समठन स्‍्वव स्गठित, समस्वित, सक्रिय व समर्पित हो । सरबार, 

क्धनी व करनी के भेद को मिटाएं व सामान्य प्रशासन कुण्ठाओं से रहित 

होकर कार्य करे, तभी हर परिवर्तन को विकास मानने वी मानसिकता से दूर 
होकर वास्तविक विकास की परिस्थितियों पैदा की जा सकती है। 

पप्तण 


& 


मारी जाति का विकास : क्‍या कुछ 
परिवर्तन पर्याप्त ? 


परियतंन प्रकृति का नियम है | लगता है इसी नियम के अनुसार अब 
महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन अवश्यम्भात्री हो गया है। पचायती राज 
ध्यवस्था में महिलाओं केः आरक्षण, राज व्यवस्था मे उनकी बढती भूमिका, 
महिला सगठनों के फैलते जा रहे प्रभाव, महिला हितो के सम्बन्ध में पिछले 
दिनों आए कानूनी बदलाव, पुलिस व सामान्य प्रशासन में बढती जा रही 
उनकी भागीदारी और सबसे महत्वपूर्ण विचारों में आ रहे व्यापक बदलाव से 
तो कुछ ऐसा ही लगता है। इस वदलाब के लिए संचार साधनों, साक्षरता के 
प्रतिशत में हो रही वृद्धि, स्टार, एम व जी टीवी जैसे प्रसार माध्यमों, भौतिक्वादी 
सस्कृति, संयुक्त परिवारों की टूटन, कार्यशील महिलाओं की बढती सछ्या, 
महिला मतो को आकर्षित करने की राजनैतिक दलों की मजबूरी, नवधनादूय 
एव उच्च-मध्यम वर्ग परिवारों की बढती संख्या, स्वर्गीय इंदिश गाधी व 
जयललिता की राजनैतिक हैसियत जैसे कई कारण उत्तरदायो रहे हैं। आज 
ऊपरी तौर पर प्तमाज में महिलाओं का स्थान बनता सा नजर आने लगा है। 
आज पर्दा प्रथा, विधवा उत्पीडन, स्त्री निशक्षरता, बालिका विवाह, सपाज व 
परिवार में उपे क्षा, वेमेल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी समस्याएँ उतनी 
भयानक नहीं रही हैं । एकल परिवार व्यवस्था ने महिलाओं को परिवार व 
समाज के सीमित दायरे से निकाला है। परिवर्तन की हवा संचार माध्यमों से 
ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँची है। अब हम कैवादी कन्या द्वारा लिपस्टिक लगाने, 
पायल व चुटकी पहनने, सअधज कर आने-जाने, फिल्‍मों की बातें करने, 
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भावी पति के सम्बन्ध मे विचार रखने, ससुर व जेठ से वतलाने, सबके पझ्लामने 
अपने पति से बाते करने, सहन करने लगे है। मोहल्ले में किसी पुरुष के सामने 
मिलते ही तुरन्त वही बैठ जाने, चालक देवर से भी घूँघर निकालने, वृद्ध पुर 
के सामने से निकलते हुए चप्पले हाथ मे लेकर चलने, पति जी म्र॒त्यु के बाद 
महीनों तक कमरे के एक हो कोने ये बैठे रहने, नि सतान औरत यो शुभ छार्व॑ 
में नही बुलाने, पिता बी उम्र के पुरुष से जादी को मजबूर होते, कल्या पेंदा होते 
ही खुलेआम मार देने जेमी पीटादाबक घटनाएँ तो अब अपनादस्वरूप ही 
होती है। परिवार मे उसकी निर्णय क्षमता, अभिव्यक्ति के अवसरों, बच्चो पर 
अधिकार व प्रश्न करने की क्षमता में निरन्तर व्रद्धि हो रही हे। एक आप पिता 
अब लडकी के साथ भेदभात्र करने, उसे पढाई से वचित करने, पसे लेकर 
शादी करने, सार्वजनिक रूप से पिटाई करने, लड॒बी पठा होने पर मातम 
पाने, डडे के जोर में वेमेल वियाह करने में झिझक व हीनभावना महसूस 
करने लगा है। कही हालत कामचो ए, शराबी व अनकमाऊ पति पी भी है 
कामक्राजी महिलाएँ अब अपने सहकरमियों को घर बुलाने, रूमाई को 
अपने पास रफने, पनि को पृषह कार्य पे सहयो पी बनाने, पत्ति के पहले सो जाने, 
प्रात देरी से उठने, इच्छा न होने पर क्राम से मना करने, पति के विना सभा, 
सम्मेलनों में जाने, यूनिवनवाजी करने सहित बाई स्वतत्र निर्णय करने की 
हकदार होती जा रही है | शहरी क्षेत्रो मे पहिला द्वारा स्कूटर था कार चलाने 
और कोत्तूहल का विषय नही रहा है। कामकाजी महिलाएँ अफ्रैली एहहने घ 
यात्रा करने लगी है| प्रश्व उठता है कि क्या इसकों ही हम महिलाओ की 
स्थिति मे परिवर्तन मान ले । यदि बह ही परिवर्तन है तो क्या इससे सतुष्ट हुआ 
जा सकता है २ इस विषव पर विवेचना करने से पूर्व उन परिवर्तनो वी ओर भी 
दृष्टिगठ काने की आवश्यकता है जो नारी स्वतत्र्ता आन्दोलन के नाम पर हो 
रहे है व पहले से भी अधिक नारकीय जीवन क्री परिस्थितियाँ पैदा कर रहे है। 
मारी स्वतत्र होने के स्थान पर स्वच्छद और इसी क्रारण पहले से अधिक व 
धुटन द भ्रमित महसूस कर रही है | अधिक आधुनिक, प्रमतियादी ब स्वतंत्र 
ऋट्टी जाने बाली पहिलाए स्िमरेट व शगशाब पीने, माइट वलथो में जाने, 
अविवाहित रहने, जध सी वात पर प्रियाह विच्छेद कर लेने, बच्चो से परटेज 
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करने, शारीरिक श्रम से दूर रहने, स्वजनो से रिश्ते काट लेने, शरीर का खुला 
प्रदर्शन करने की मानसिकता से ग्रसित होती जा रही हैं। पुरुष की हर वात में दोष 
निक्रालना, सांस्कृतिक पूल्यों, प्राचीन परम्पराओं व सामाजिक रीतिरिबाज की 
पिल्‍्ली उडाना, हर काम में पुरुष की बरावरी करना, हर संस्था में महिला संगठन 
बना लेना, हर क्षेत्र में आरक्षण की माँग करना इनकी लत सी हो गई है। अब तो 
स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कुछ अति आधुनिक्र महिलाओं व उन्हीं के संगठनों 
द्वारा नाते ही बच्चे वैदा क्यों करे जैसे प्रश्न उठाने, अपने नाम के साथ पिता या पति 
का नाम नही लगाने जैसा दुस्साहस् भी दिखाया जा रहा है | यही कारण है कि 
फैन्टेसी व वी.एप.एड्स जैसी स्थछंद सस्कृति को बढावा देने वाली पत्रिकाओं की 
प्रसार सख्या लाखो में होती जा रही है। अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता व 
कैंबारी माताओं की बढती जा रही संख्या, छिन्‍न-भिन्‍न होते जा रहे परिवारों, 
बढती जा रही अवैध संतानों, महिलाओं क्रे लिए बन रही लाइट सिगरेटों की 
बढती विक्री, बंद होती जा रही रप्तोइयों , यपुलते जा रहे फास्टफूड सेन्टर्स व नाचगृहों 
को परिवर्तन तों मानना ही होगा, लेकिन प्रगति बिल्कुल नहीं। 
तो फिर प्रश्न उठता है कि कि ऐसे परिवर्तन कौनसे हैं, जिससे प्रगति संभव 
है ? इसक्रे लिए समस्या के मूल पर चोट करने की आवश्यक्रता है । नारी की 
दुर्दशा, उत्पीड़न, उपेक्षा व कष्टों के मुख्य कारण हैं | उसके पास राजनैतिक 
प्रशासनिक, आर्थिक व बौद्धिक शक्ति की न्यूनता | इस न्यूनता को अधिक्रता या 
कहा जाए.र्याप्तता में बदलकर ही सकारात्मक परिवर्तन बिना किन्हीं साइड इफैक्ट्स 
के लिए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध पें पंचायती राज कानून को आदर्श मानकर 
संप्तद या विधानसभा सहित सभी बोर्डो, समितियो, सलाहकार परिषदों आदि में 
महिलाओं को न्यूनतम तीस प्रतिशत आरक्षण देने की कानूनी व्यवस्था करने की 
आवश्यकता है तब हो अखिल भारतीय ब राज्य स्तरीय प्रशासनिक, पुलिस व 
सामान्य सेवाओं में इसी अनुपात में आरक्षण की बात मनवाई जा सकती है। नारी 
को विभिन्‍न बहानों से घर में कैद करके रखने के स्थान पर उसे विधायिकाओं, 
दफ्तरों, कारखानों, व्यापर स्थलों, शोध संस्थाओं , प्रशिक्षण केन्द्रों, नियोजन 
कार्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थाओं आदि में भेजने की है। महिलाओं के विकास 
के लिए कानून बनाने से पूर्व संगठनों से विचार-विमर्श नहीं करने, क्रियान्वयन में 
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उनको भागीदारी मही देने, सबधित अधिकारियों को दावित्वपूर्ण नहीं बनाने, 
उत्तरदायी अधिकारियों का निर्धारित समयान्तर में प्रतिनिधि महिला संगठनों से 
प्रत्यक्षत साक्षात्कार जरी नही बनाने, निर्धारित लक्ष्योंको पूरा नही करने को 
कार्य के प्रति लापरवाही नही मानने, लक्ष्यों के अनुसार राशि का आवंटन नही 
काने से महिला विकास होने वाला नही है। चाहे राजनैतिक दृष्टि से प्रचार का लाभ 
भले ही मिल जाए। 

महिला साक्षरता के लिए व्यापारिक, व्यावहारिक व औपचारिक कार्यक्रम 
चनाक़( तथा उसी के अनुरूप मानवीय ब दित्तीय साधन उपलब्ध करवाकर एक 
साथ अज्ञानता, रूढिवादिता, ्कीर्ण घोच, झिझक की मानसिकता के विरुद्ध 
लड़ा जाना आसान हो सक्रता है। निश्चय ही यह कार्य केवल सरकार पर निर्भए 
रहने, उसे दोषी ठहराते रहने या पुरुष प्रशासकों को कोसते रहने से पूरा होने घाला 
मही है | इसक्रे लिए विशेष रूप से महिला सगठनों तथा सभी स्वैच्छिक संगठनों 
को आगे आकर इस महायज्ञ मे अपनी क्षमता व योग्यतानुसार आहूति देने की 
आवश्यकता है। केबल समय गुजारने, प्रचारित होने व सरकारी मदद को हड़पने के 
उद्देश्य से महिला सगठन चला रही कोन्केन्ट सस्कृति बाली पदाधिकारियों को भी 
समझ लेना चाहिए कि यह उद्देश्य केवल सभा, सम्मेलन, सगोष्ठी व कार्यशाला 
आयोजित कर प्तमाचार पत्रो मे खबर छा देने मात्र से पूर्ण मही हो छकता है। इसके 
लिए तो गरीब, निरक्षर व सूचनाहीन महिलाओं के साथ समानता, सहृदयता व 
स्वाभाविक्ता के साथ व्यवहार करने की जरूरत है। उनमे जब तक स्थाभिमान, 
आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति जागृत नही होती है, बहुत कुछ ठोस नहीं किया जा 
सकता है। 

निष्कर्ष यह है कि महिला विकास का उद्देश्य तब ही पूष हो सकता है जब 
महिला सगठन स्वय सपठित, समन्वित, सक्रिय व स्र्पित हों, सफार कथनी व 
की के भेद को मिटाये व सामान्य प्रशासन कुष्ठाओं से रहित हो कर कार्य करे। 
तब ही हर परिवर्तन का विफाप्त मानने की भानसिक्रता से दूर होकर वास्तविक 
विकाप्त की परिस्थितियाँ पैदा की जा सऊत्ती है ) 


छाए 


9 
पति को पत्नी से बलात्कार का हक क्‍यों ? 


पति द्वारा पत्नो के माथ बलात्कार | जो हाँ चौं किये नही बल्कि यो 
ऋष्टिये पतियों द्वारा पलियों के साथ वलात्क्ार। वह किसी टैनिक में प्रकाशित 
भडकीले समाचार की केवल हैड लाइन नहीं है चल्कि एक ऐसी वास्तविकता 
है जिसका भारतीय समाज की विवाहित महिलाएँ वर्षो से मुकाबला करती 
आ रही हैं, लेक्नि कसी भी समाज सुधारक, विधिज्ञाता या सजनीतिज़ का 
ध्यान इस ओर आज तक वहीं गया है। व्यक्ति केबल उसी वलात्मार के बारे 
में बात करता है जिसकी खबर समाचार पत्र में प्रकाशित होती है। उसी 
बलात्कार को भजा दी जाये की माँग की जाती है जिसके कृत्यों का पर्दाफाश 
हो जाता है, लेकित भारत में आज जो लाखों की संख्या में प्रतिदिन बलात्कार 
हो रहे हैं, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति चिंतित हो ता वजर नहीं आता - बह 
ब्यक्ति भी नहीं जो इस दुष्कृत्व का शिकार होता है। 

कई भी व्यक्ति यह प्रश्न कर सत्ता है कि पति द्वारा पत्नी के साध 
कैसा बलात्कार २ पति को तो कायूती रूप से अपनी पत्नी के साथ जारौरिक 
सम्बन्ध स्थापित करने का पूरा अधिकार है। जी हाँ - पति को अधिकार है ”' 
इस वाक्यांश में ही तो भारतीय विवाहित स्त्री का पूरा दु ख-दर्द छिपा है। पति 
को अपनी पत्नी के साथ किसी भी समय शारीरिऋ सम्बन्ध स्थापित करते का 
अधिकार है, चाहे पत्ती मानसिफ व झारोरिक रुप से किसी भी प्रकार इस 
कार्य के लिए तैयार न हो । 

इण्डियन पेबल कोड की धारा 375 के अनुसार किसी भी स्त्री की 
इच्छा के विपरीत उसके साथ जारारक सप्वन्ध स्थापित करना बलात्कार वी 
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श्रेणी में आता है व बदि कोई महिला 7 वर्ष से कम उप्र की हैं तो उसकी 
सहमति मे स्थापित जारीरिक सम्बन्ध भी वलात्मार की श्रेणी मे ही आते है। 
कानून में चाहे महिला के साथ किए गए ऐसे कुकर्म के लिए सजा का प्रावधान 
हैं, लेकिन वास्तविक रूप मे मुश्फ्लि से 2 प्रतिशत केस ही कानून के पतामने 
आ पाते है, बयो कि भारतीय समाज पी ऐसी परिस्थितियां है, जिनमें कोई भी 
महिला जिसके साथ बलात्कार किया गया है कानून की शरण मे जाने से हर 
हालत मे बचना ही चाहती है, क्योकि भारतीय कानून मे ऐसी अनेकों कमियाँ 
है, जिसके सहारे बलात्कार पुम्ष सजा से बच जाता है व बेकार में ही पीडित 
महिला को सामाजिक तथा पारिवारिक, तिरस्फार का सामना करना पड़ता है 
लेकिन दुर्भाग्य से पत्नी को तो किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार ही नहीं 
है। भारतीय कानून के अनुसार यदि पत्नी 5 वर्ष से अधिऊ उम्र की है तो पति 
का उसके साथ बलात्कार करने का भी पूण अधिर है व पत्नी की उम्र बदि 
5 वर्ष से क्रम है तो भी पति के लिए बहुत ही मामूली सजा क्रा ही प्रावधान 
है। कानून में ऐसे प्रावधानों के पीछे सबसे बडा कारण यह है कि भारतीय 
समाज को हमेशा से ही पुः्ष प्रधान समाज माना जाता रहा है व ऐसे फाबूनो के 
निमांण मे पुरुषो का ही हाथ सबसे महत्त्वपूर्ण रहा है। 
भारतीब समाज मे पत्नी को पति की एक तरह से वस्तु ही माना गया है 
व समाज मे उसे ऐसे अधिफार दे रखे है कि बह उम्का जैसे चाहे वैसे उपयोग 
करे व शारीरिक सम्बन्धो की स्थापना के सम्बन्ध में भी उसका यही दृष्टिकोण 
रहता है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ सायकाल दिनभर भरी दोपहरी मे 
खेतों मे काम करने के बाद अपने सिर ५7 भारी वजन रख कर घर पहुँचती है। 
पूरे प्रस्थार के लिए खाना बना कर वह घर का अन्य कार्य करने के बाद जब 
सोने के लिए पहुँचती है तो कया वे मानसिक्र रूप से शारीरिक पम्बन्धो से 
आनन्द लेने की अबस्था मे होती है । निश्चित रूप से नही, लेस्‍्मि क्‍या उस 
महिला का पति उसकी मानसिक अवस्था की चिन्ता करता है ? नहीं। बह तो 
अपनी मानसिक व शारीरिक भूछ जाठ करने के लिए पत्नी के न चाहने पर भी 
उससे शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर ही लेता है। वह बेचारी पत्नी, जिसे हए 
समय पति को परमे श्यर मानने की डी सलाह दी जाती रहती है, यह सत्र कुछ 


39 


करने के लिए उसी प्रकार तैयार हो जाती है, जिस प्रकार एक वलात्कारी के 
चक्कर में पटने थे चाद लोकलाज के डर के मारे कोई भी महिला बेसन से तैयार 
हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ स्थापित शारीरिक 
मम्बन्ध क्या किसी भी प्रकार बलात्कार से ऋम है ? 

एक शराबी पति जिसे अपनी पत्नी व बच्चो के खाने-पीने की चिन्ता न 
होकर के बल शराब पीने की ही चिन्ता होती है, शरात्र के मशे में धुत्त होकर 
जच रात बारह बजे के आसपास घर पहुँचते ही गाली-गलौच के साथ अपनी 
पत्नी के साथ एक पशु जैसा व्यवहार करना प्रारम्भ कर देता है तो वया उस 
पत्नी की इच्छा ऐसे पत्ति से शारीरिक्त सम्बन्ध स्थापित करने बी होती है २ 
और पति-पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो उसे बलात्कार 
नहीं तो क्या दो दिलों का मिलाप कहा जाएगा ? 

ऊपर वर्णित उदाहरण फिन्‍्हीं दो - चार महिलाओं से ही सम्बन्धित नहीं 
हैं, चलकर यह तो भारतीय समाज में प्रतिदिव लाखों - करो डो स्त्रियों के साथ 
होने घाले व्यवहार वी आम वात है। प्रश्न उठता है, भारत में त्रिवाहित स्त्रियों 
को ऐसी परिस्थितियों या सामना क्यों करना पड़ता है घ उसका हल आज तक 
क्यों महीं निकल पाया है ? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है - भारतीय समाज में 
महिलाओं की स्थिति। भारत की महिला के चल शारीरिक दृष्टि से ही पुरुष से 
कमजोर नहीं है, बल्कि बह आर्थिक दृष्टि से भी पूरी तरह पति पर निर्भर रहती 
है| समाज में दूसरे दर्जे का नागरिक समझी जाती है, राजनैतिक तौर पर 
असंगठित हैं, धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिऊ धार्मिक ही नहीं बल्कि पूरी तरह 
अंधविष्चासी भी है। भारत में शादी के तुरन्त बाद बिदाई के समय परिवार का 
हर छोटा व बडा व्वक्ति तिवाहिता को एक ही शिक्षा देता है कि अब इस संसार 
में तुम्हाए सब कुछ तुम्हारा पति ही है वह जैसा भी है तुम्हारे लिए परमेश्वर के 
समान है। 

आज का आधुनिऊ पति, पत्नी को सोसावटी में मूच करवाने, एडल्ट 
पार्टियों में शिरकत करवाने, बॉस से इस्ट्रो ड्यूस ऋरवाने, बिजनेस ट्यूर पर 
भेजने व आवातयों को इन्टरटेन करवाने के साम पर ऐसी ही परिस्थितियाँ पैदा 
कर रहा है। आश्चयं तो यह है कि यह सब कुछ फारबर्ड होने के बहाने से 
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क रथाया जा रहा है। इतना ही क्यो भारत मे ऐसे परजीबी पत्तियों की भी कमी 
नही है जो पत्नी को वास्तय में ही वेश्या बना ऋर उसके लिए ग्राहक दूंढते रहते 
है। ऐसी कई उपजातियाँ है जहाँ एक भाई की पत्नी को सभी भाइयो की पतली 
मान लिया आता है। ऐसे सभी भाइयो से पत्नी का भावनात्मक लगाव कै से हो 
सकता है ? जब ऐसा नहीं हो सकता है तो सब पति मिल कर उसके साथ जो 
कुछ करते है बह चलात्कार क्यो नहीं हुआ २ 
है. २३ उठता है चलात्कार की इस समस्या का निदान बया है ? समस्या 

क्का निदान है, परिवर्तन। जीवन के हर क्षेत्र मे परिचर्तन। आर्थिक 
क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन की आयश्यकता है जिससे महिलाएँ आत्मनिर्भर वन 
प्केा 

| पुरुष व महिला को काम क्रे समान अवसर व समान काम के लिए 
समान चेतन मिल झके । सामाजिक मान्वताओ मे ऐसे परिवर्तन हो, जिनसे 
समाज में पुस्ष की प्रधानता के स्थान पर पुरुष व महिला को प्तमान दर्जा मिल 
सके | कुल मिलाकर पत्नी को सच्चा जीवन साथी स्वीकार करने की पुरुष की 
प्रानसिकता तव ही बन सकती है जब महिला को भी व्यक्ति मानने वी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सके | 


एए० 


0 
जाल यौन शोषण की समस्या 


मुम्बई स्थित टाटा समाज विज्ञान संस्थान जिसका नाम महिलाओ व 
बच्चों की समस्याओं के अध्ययन व शोध के क्षेत्र में जाना-पहचाना है के 
अनुप्तार भारत में त्तीय लाख चाल वेश्याएं हैं तथा इनकी संख्या बहुत तेजी से 
बढती जा रही है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह समस्या विक्रराल रूप लेती जा 
रही है। पिछले दिनों स्टॉकहोम में इस समस्या पर विचार करने के लिए हुए 
एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भी नोवल पुरस्कार विजेताओं ने वाल यौन 
शोपण रोकने हेतु कई कदम उठाने की एक अपील जारी की । सम्मेलन का 
महत्त्व इसी वात से स्पष्ट हो जाता है कि इसका उद्घाटन स्वीडन के / थाममंत्री 
ने किया तथा इसमें हजारों की संख्या में विभिन्न राष्ट्रों के समाज वैज्ञानिकों, 
सरकारी अधिकारियों ब स्वैच्छिक संगठनो के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 
इस सम्मेलन की गतिविधियों व कुछ ही समय पूर्व बेल्जियम में दो मासूम 
बन्चियों की बलात्कार के बाद हत्या क्रिए जाने की घटना को प्राय सभी देशों 
के प्रचार माध्यमों ने जो स्थान दिया उससे समस्या की व्यापकता का आभास 
हो जाता है। प्रश्न उठता है कि वाल यौन शोषण की प्भस्या क्या वास्तव में ही 
इत्तनी भवानक्र व व्यापक है ? ऐसा ही यदि है तो इसके क्या कारण है तथा 
इसका निदान क्‍या और कैसे किया जा सकता है ? 

अन्तरराष्ट्रीय संदर्भों पे इस हकीकत को नहीं नकारा जा सकता कि 
अधिकांश पश्चिमी अमेरिकी व अफ्रीकी राष्ट्रों में भोग विलास की संस्कृति 
क्य प्रभाव अविश्वनीय स्तर तक वद रहा है। हमारे लिए ये आँकडे सिर चकरा 
देने वाले भले ही हों, लेकिन यथार्थ यह है कि स्वीडन में विवाह होने तक एक 
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बालिका ओसतन चार पुर्षा के सम्पर्क में आ चुकी होती है तथा बह्हाँ दो- 
तिहाई जोड़े अवियाहित है । अमेरिका मे वारह वर्ष से कम्त उच्च की पर्भवहियों 
बी सवा प्रतिवर्ष लाखो में होती है तथा पन्द्रह लाख के स्खैव ऐसी वालिका 
माताएँ वियाह किए विना ही अपने वच्चो को पाल रही है | बुगाडा, सूडान, 
नाइजीग्या जैसे अफ्रीपी राष्ट्री मे वेश्वाउत्ि सर्वाधिक सस्था, सुलभ वे सक्रिय 
ह्वगसाय बन चुका है । बह राग नेपाल, श्रीलका, बाग्लाटेश व भारत जैसे 





परम्परावादी मस्कृ ति वाल दश्यो में भी तेजी से फलता जा रहा है। भारत मे ही 
वम्बई, सलफत्ता य मद्राम जस महानगरी में हजारो री सरया में बाल वेश्वाएँ 
अपना ये परिवारजनो कय पट भरने के लिए अपना सब सुछ दाँय पर लगाने को 
मजबुर हो रही है । एसो ही स्थिति थाईले 2, ताइबान, हागकाग, वियतनाम 
जैसे दश्मो की हे जहा वेश्यायुनि सयसे बडा ऊुटीर उद्योग व विदेशी मुद्रा अर्जन 
जा साधवम बन गया है। उन्तरी व दक्षिणी ऋरेरिया, ब्राजील ही नहीं बल्कि 
जापान जसे राष्ट्रा जी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर यह समझना 
भागी भूल शगी कि वाल बॉन शो पण् का मतलय केयल बालिका वेणश्याओ 
की समस्या से ही है। बह समस्या बालसो रे सदर्भ में भी उतती ही भवानक है 
तथा दोगो हो के बौन ओषण के तरीके व क्रारण अनेको और प्रकार के भी 
है । उनको जानने से पूर्य यह जानना बहुत जम्पी है कि आठ-ठस साल से 
लफर 48 वर्ष से कम उप्र की बच्चियाँ वेश्यावत्ति बी ओर ज्यादा क्यो जा रही 
है या उन्हे कया लावा जा रहा है ? 
आमत्तोर पर गीर्बी, निरक्षरता व सरक्षण के अधाय जेसे बे प्याउत्ति के 

कारणा का यहाँ भी गिदावा जाता है, जो एक सीमा तक सही भी है | गरीबी 
सभा मजबृगिया की कट ५२ ॥ टभाग्य मे ग़तव लागा + ही बच्च ग्यादा हाते है 
जिनका लालन- पालन करना माता-पिता के बस की बात नती होती है । ऐसे 
मे उनके पास उन्हें वश्चाउत्ति की ओर धजलन के अलाया कोई विकन्‍्प नहीं 
बचना है। इस बाजार य कई जारणो से अचानक बच्चियों डी पॉप बहुत वढ 
गट है। इसके लिए एट्स के भव क्ये स्यां बिक यह्न्पपूर्ण कारण माना जा रहा 
है | बह छात्रा जाता है कि उयाना की दहलोस पर चढ़ रही बालाओं का 
आशारिक सम्वर तुलवात्मक रुप से कम पुरुषों स हा चुरा हों ता है ता उनसे 
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रोग प्रतिरो धक क्षमता भी ज्यादा होती है। एक आम मिथ्या घारणा यह भी 
बनी हुई है कि इस उम्र की बालाओं से यौन सम्पर्क करते से पुरुष की शारीरिक 
क्षमता बढती है तथा उसे यौन गेग होने की सम्भावनाएँ कम हो ती हैं। बिकृत 
मानसिकता वालों ने यह मिथ्या धारणा भी पाल एडी है कि इससे यौन तृप्ति भी 
ज्यादा मिलती है। इन सबको तो धनी लोगों के चौचले माना जा सकता है, 
लेकिन भारत जैसे गरीब ब रूढिवादी देशों में इसके लिए कई सामाजिक व 
धार्मिक कारण भी उत्तरदायी हैं। हमारे यहाँ सैकडों ऐसी प्रजातियाँ हैं, जिनमें 
चालक के जन्म पर मायूसी य बालिका जन्म पर उल्लास का सा बातावरण हो 
जाता है। यहाँ पुरानी प्रधाओं य संस्कारों के कारण माता-पिता अपनी बच्चियों 
को सैक्स के भेडियों के सामने परोसने में कुछ भी अन्यथा महसूस नहीं करते 
हैं । सैकडों की संख्या में ऐसे मंदिर हैं जहाँ मासूम बालिकाओं का विवाह 
क्रेचल भगयान से होता है। स्पष्टत उन्हें भगवान के नाम पर अपना यौन शोषण 
बाल्यकाल से ही करवाने को राजी किया जाता है। 
भारत में जमीदारी व बंधुआ मजदूरी प्रथा कानून बनाकर बंद कर दी 
गई हो, लेकिन देश में करोडों की संख्या में ऐसे मजदूर नौकर, खेतिहर मजदूर 
हैं जिनका सम्पूर्ण अस्तित्व अपनी मालिक की कृपा पर निर्भर करता है | 
विहार, आंध्र प्रदेश, कनांटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य हैं 
जहाँ ऐसे पराजित लोगों की बहू-बेटियों की इज्जत लूटना मालिक अपना 
अधिकार समझता है। ऐसी ही स्थिति शहरी व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के घरों में 
काम करने वाली वाल नौकरानियों की है। मकान निर्माण, कसी के भट्टों, 
सड़क बनाने जैसे कार्यो में जहाँ पजदूसें के परिवार सापूहिक रूप से रहते है 
वबालक्र-बालिकाओं का कार्य के माध्यम से शारीरिक यौन शोषण भी होता 
है। ऐसी परिस्थितियों का प्रमुख कारण मजदूरों में व्याप्त दासता की प्रवृत्ति व 
शक्ति का अतुलनीय भेद ही है, जहाँ ऐसे शोषण के विरुद्ध जरा सा भी आवाज 
उठाना अपने भौतिक अस्तित्व को भी समाप्त करने के समान है। भारत क्री 
रूढिवादी सामाजिक परिस्थितियाँ भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार है, जहाँ 
पारिवारिक रिश्तों में लाज, शर्म, छवि व प्रतिष्ठा जैसी थोथी बातों का 
अनावश्यक महत्त्व ज्यादा है, जिसकी आड में चालाक, धूर्त व मानसिक 
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विकृति वाले व्यक्ति वाल यौन शोषण के कुकर्म को करने व उसे छिपाकर 
रखने में सफल हो जाते है | टीवी के माध्यम से फैल रही अपसंस्कृति व यौन 
प्रवृत्तियों की दृष्टि से मासूम वालक-बालिकाओं को समय से पहले ही जब्ान 
बना दिया गया है, ऐसे शो पण के अवसर हर एक के लिए बहुत बढा दिए गए 
है। तब ही तो स्कूल के अध्यापकों, तैराकी, चित्रकला व संगीत के प्रशिक्षक 
ब रिश्ते में चचेरे एव सौसेरे भाइयों द्वारा ऐसे यौन शो षण के समाचार अधिक 
सख्या में आने लो है । दूसरी ओर कट सत्य यह भी है कि सांस्कृतिक प्रदूषण 
के विस्तार के साथ ही कच्ची उप्र के वालक्र-चालिकाओ मे सैक्स के प्रति 
आकर्षण तेजी से बढ रहा है। इससे आधुनिकता के नाम पर स्वच्छद व्यवहार 
करने, शराब की पार्टियाँ आयोजित करने व वात-बात पर भौड़े प्रदर्शन कपल 
बाले माता-पिता का योगदान भी कम नहीं है! 

महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह ही है कि समाज को अंदर ही अंदर खो खला कर 
रही इस समस्या का व्यावहारिक हल कया है ? इसके लिए बडे कामून बनाने 
तथा उन्हे दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता तो है ही साथ ही महिला 
जागृति मचो , महिला बिकास समितियों तथा आय बढाने वाले कार्यक्रमों को 
प्रोत्साहित करने, बाल शो षण के अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार करने, 
प्रत्पेक ऐसी घटना के विरुद्ध तीव्र ब तत्काल घतामूहिक प्रतिक्रिया व्यक्त करने 
की जरूरत है। प्रत्येक सरक्रार का यह दावित्व है कि राजनैतिक इच्छा शक्ति 
के स्ताथ धार्मिक एव सामाजिक परम्पराओ के नाम पर चल रही बुशाइयो को 
रोकने के लिए कानून बनाए तथा प्रशासन को इस सम्बन्ध में सबेदनशील 
निष्पक्ष व सक्रिय होने को मजबूर करे, साथ ही इस क्षेत्र मे कार्य कर रहे 
स्वैच्छिक सगठमो को भी प्रोत्साहित व सरक्षित करने की आवश्यक्रता है 

ण्णंण 
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सत्री-पुरुष की समानता : कितना ढोंग 
कितना यथार्थ ? 


विभिन्न सरकारों, राजनैतिक दलों य सामाजिक संगठमों द्वारा महिलाओ 
को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाबने की बातें ब घोषणाएँ जब-तव की जाती 
रही हैं। हाँ । हाल के वर्षों में इसका चलन कुछ ज्यादा ही हो गया है। विशेष 
रूप से उनके लिए नौकरियों व चुनावों के समय टिकट वितरण में तीस प्रतिशत 
की माँग हर कोई कर रहा है। इतना ही नहीं अब तो ग्राम पंचायत से ले कर 
जिला परिषद के चुनावों तक में उनके लिए तीस प्रतिशत स्थान संवैधानिक 
रूप से सुरक्षित कर दिए गए हैं। अब सापान्यतया सम्पूर्ण देश में व विशेषत 
शहरी क्षेत्रों में वैकों, निजी कम्पनियों, पुलिस, होमगार्ड, विद्यालयों व सरकारी 
कार्यालयों में महिलाएँ ऋम कप्ती हुई नजर आ जाती हैं | हर एजनैतिक दल, 
क्रमंचारी संगठन व सामाजिक संगठनों में महिला विभाग का पृथक अस्तित्व 
मिल जाएगा। इतना ही क्‍यों भारत की महिलाएँ अब तो सेना के तीनों अंगों 
व उच्च पुलिस सेवा तक में बराबरी के आधार पर शामिल हो रही हैं, लेकिन 
प्रश्न उठता है क्या इन उदाहरणों के आधार पर यह मान लिया जाए कि भारत 
में महिला-पुरष का अन्तर समाप्त हो गया है ? इससे भी अधिक परत्त्वपूर्ण 
प्रश्न यह उठाए जाने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी समानता की बातें व 
आह्वान करने वाले वास्तव में ही गम्भीर हैं ? या उनका उद्देश्य भी केबल 
राजनैतिक लाभ प्राप्त करना ही है ? 

जहाँ तक राजनैतिक दलों के गम्भीर होने का सबाल है उन पर तो 
विश्चाप्त किया ही नहीं जा सकता है। इसका कारण केवल वह नहीं है कि 
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उनकी छवि एसी वन गई है, वम्कि टस सम्बन्ध ये तो यथार्थ भी स्पष्ट रूप से 
एसा ही ह। जिस काग्रेस दल ने पचायत सम्थाओ में महिलाओ के लिए तीस 
प्रतिशत स्थान सयंधानिक प्रावधान के ट्वारा सुरक्षित करवाए है उसकी राष्ट्रीय 
से लेकर ब्लाक स्‍तर तक वी शायद किसी भी कमेटी (जिनवी संख्या कई 
हजारो में हे) मे तौस प्रतिशत महिलाएँ पदाधिकार्स नही हैं। इससे इस दल के 
'कर्णधारो ' की सक्ीर्ण, स्पार्थी व प्रचार पाने वाली मानसिकता का पता चल 
जाता ह। राष्ट्रीय कार्वफारिणी में सर्याधिक मततो से जीतकर आते बाले 
अर्जुवरमिह य शरठ पवार को मनोनीत सदस्य का दर्जा देते समय उद्देश्य 
अनुमूचित जाति, जनजाति व महिलाओ को प्रतिनिधित्त्व देने का ही बताया 
गया था | उन स्थानों को वहीं भरा जाना इसी मानस्चिकृता का परिचायक है। 
क्मोयेण वहीं स्थिति और मानसिकता अन्य राजनोतिक दलो की है। इस 
सम्बन्ध मे अपने को सर्वाधिक प्रगतिशील कहने वाले साम्यबादी दलो का भी 
यहां हाल है। पावर्मचादी, साप्यवादी या फार्चर्ड ब्लॉक जैसे किसी भी वामपथी 
विचारधार वाले दल में नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं का स्थान सौण ही है। 
विभिन्न जनता दलो ब भारतोब जनता पार्टी सहित विभिनन क्षेत्रीय दलो क्री 
स्थिति तो और अधिक दयनोब है बहाँ तो नारी के नेतृत्व को गुलामी की सी 
बात पाना जाता है। तब ही तो प्रत्येक महन्वपूर्ण पदो पए पुए्प ही नजए आ एहे 
है। नारी स्वतप्रता या समानता के विचार को व्वायहारिक रूप प्रदान करने के 
लिए आज तक सी भी राजनीतिक दल मे किसी कार्यक्रम या आंदोलन पी 
रपरेखा नही बनाई हैं। देश की पचास प्रतिशत जनसख्या के साथ भी योट वैक 
जैसा री व्यबरार किया का रह है 

वहीं कारण है कि आजादी के चार दशकों व आठ पचवर्धीय योजनाओं 
की क्रियाच्विति के बाद भी भारत मे नाग ही सर्याधिक पीड़ित, शोपित व 
उत्पीडित चर्म मे है। दहेज विरोधी कानूम के वन जाने के बाद भी नारी को 
जलाने, त्यागने व मार दिए जयने की घटनाएँ य दहेज की वीघारी बढती ही जा 
रही है। उनके द्वारा सौंदर्य प्रस्ाधनो के उपभोग, फेशनपरक बस्प्रो के पहनावे, 
सार्यजनिऊ समारोह मे उपस्थिति व पुरुष से बातचीत को चरित्र हनन के रूप 
में देखा जाता है। बालयिवाह निषेध व यिधया वियाह की स्वीकृति को समाज 
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आज भी पचा नहीं पा रहा है | सती होने व उसे महिमामंडित करने की 
मानसिकता में परिवर्तन नहों हुआ है। राष्ट्रीय आय वी गणना में गृहणियों के 
काम को जो आर्थिक सिद्धान्तों के अनुसार हर प्रकार से उत्पादन है शामिल 
नहीं किया जाता है । बालक को वालिका की तुलना में खिलाने, पिलाने, 
शिक्षा दिलवाने व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में वरीयता दिए जाने की 
माता-पिता की सोच में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आवा है। संसद व 
विधानसभाओं में महिला निबांचित प्रतिनिधियों का प्रतिशत दस तक भी नहीं 
पहुँच सका है। इनमें निरक्षप्ता, बेरोजगारी व बीमारी आदि की दर तुलनात्मक 
रूप में कई गुना अधिक है| रूढिवों, सामाजिक कुरीतियो व परम्पराओं की 
सर्वांधिक मार इन्ही को सहनी पडती है। कानूनों के निर्माण के बाद भी बहु 
पत्नी, बहु पति, नाता व रखैल जैसी नारी विरोधो प्रथाएँ उसी प्रकार चल रही 
है। समाज वी पंचायत मीरा"! को नंगा करके गाँव में सरेआम घुमाये जाने 
व 'भैंवरी”” के साथ बलात्कार किए जाने पर भी अपराधिवों का कुछ भी नहीं 
बिगडने दे रही है। प्रशासन की निष्क्रियता व भावनाशून्यता के कारण नारी 
उत्पीडकों के हौसले आसमान छूने लगे हैं । पाँच सितारा होटलों, ब्यूटी 
पार्लरों, हैल्थ क्लबों , नृत्व स्कूलों व हॉबो सेन्टर्स ने आधुनिक्रता के नाम पर 
नारी शोषण के नए रास्ते खोल दिए हैं । बालिका भ्रूण को मार देने, दूध के 
दाँत टूटने से पूर्व ही शादी रचा देने, बडे भाई की पत्नी को सव भाइयों की पत्नी 
मानने जैसी बुराइयों पर काबू नहीं पाया जा सका है । देह व्यापार का विस्तार 
दिन-दूनी रात चौगुनी गति से हो रहा है | प्राइवेट सैक्रे ट्री, रिसेप्शनिष्ट, मॉडल 
सिनेमा जैसे धंधों ने तो नारी को केवल भोग की वस्तु बना कर रख दिया है। 
नौकरीपेशा महिलाओं की नौकरी व गृहस्थ रूपी दो पाटों के बीच में कैसी 
दयनीय हालत होती है, उसका अनुमान पुरुष नहीं लगा सकता है। नारी अभी 
भी समाज में किसी पुरुष की बहन या पत्नी के रूप में ही जानी जाती है, जिस 
नाते का स्वतंत्र अस्तित्व है उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। 
प्रश्न उठता है स्वतंत्रता के बाद नारी स्वतंत्रता, समानता व स्वालम्बन 
के लिए कई कायूमों के निर्माण, योजनाओं की क्रियान्विति व घोषणाओं के 
बाद भी परिस्थितियों में आधारभूत परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है ? इस प्रश्न 
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का सीधा व स्पष्ट उत्तर है - किए गए प्रयासो का वस्तुनिष्ठ व मूल परिवर्तन 
वाले नहीं होना। इसके लिए आवश्यक है नारी की सामाजिक, पारिवारिक व 
आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने वाली रूढ़ियों, कुरीतियों व परम्पताओं पर 
सीधा प्रहार किया जाए। यह कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि पुरुष के साथ 
समानता की घोषणाओ,, कार्यक्रमों व कानूनों के बीच पति को परमेश्वर 
मानने की मानसिकता मे हम जरा सा भी परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। माँग 
में सिन्दूर, गले मे मल सूत्र व हाथों में चूडियो को सुन्दरता का नहीं बल्कि 
सुहाग (अर्थात गुलामी) का प्रतीक मात्रा जाता है। राखी को भाई-बहन के 
प्रेम का नही बल्कि बहन पर भाई के प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। राखी 
बैधयाकर भाई बहन की रक्षा का दावित्व ऐसे लेता है जैसे नारी का पुरुष के 
बिना कुछ अस्तित्व ही नहीं है। विवाहित स्त्रियों द्वारा करवा चौथ का ब्रत 
करता पुरुष के आधिपत्य को स्वीकार करना ही है। यह सब प्रथाएँ व रूढियाँ 
ही नारी को पुरष के बरावर नहीं होने दे रही है | विडप्बनापूर्ण स्थिति तो यह है 
कि पति चाहे कितना भी मदबुद्धि, अनकमाऊ व गँवार हो पत्नी को उसे 
निभाने व उसे परमेश्वर मानने को बाध्य किया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद 
चूड़ियाँ फोडना, माँग में सिन्दूर डालना बंद करना, लाल-पीले कपडे पहनने 
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पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय रन कर दीज्ञात्कार के माउच्नो 
बंद कमरों व महिलाओं के वीच ही करने भेह कफिकप.. प्र्त्नी सामाजिक 
प्रम्स्वाओं के प्रति संवेदनदशोलता व रब एक और परिचय 
दिया है। इसी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा बलात्कार बी 
शिकार बालिका को हर हालत में सही मान कर न्यायालबों मे कार्यवाही किए 
जाने की माँग की गईं है जवकि एक बयान समाचार पत्रों में पूर्व आईं.पी.एस. 
अधिकारी के .पी.एस. गिल के अभद्रव्यवहार की शिकार भारतीय प्रशासनिक 
सेवा अधिकारी श्रीमती रूपेन दियोल बजाज का छपा, जिसमें उन्होंने गिल 
की निजी क्षमा याचना पर मामला रफादफा करने के लिए पंजाब के पू 
राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर रे, मुख्य सचिव आर.पी. ओझा व सुरक्षा सलाहकार 
जुलियो रिवैरो जैसे अधिकारियों द्वारा उर पर दबाव डालने का आरोप लगाया 
है। उनके अनुसार उन्‍हें तो राष्ट्रीय हित में ऐसा करने के लिए वाध्य तक करने 
का प्रयत्न किया गया। इतना ही नहीं श्री गिल को अनेकों प्रकार से सम्मानित 
ब पदोनत भी किया गया तथा अधिकांश उत्तरदायी समझे जाने वाले व्यक्तियों 
ने ऐसा तो होता ही रहता है, कह कर मामले को हलका बनाने का ही प्रयास 
किया। इसी संदर्भ में भटेसे सामूहिक वलात्कार की शिकार भँंवरी देवी की 
न्यायालय में हार व उसके ही विशेध में उसी के गाँव की महिलाओं द्वारा 
विरोध प्रदर्शन की घटना को देखने की जरूरत है। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में महिलाएँ शिक्षा, चिकित्सा, सामान्य 
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रोजगार, प्रशासनिक सेवराओ » राजनीति, सामाजिक सेया ही नही बल्कि पुलिम 
व सेना आदि मभी क्षेत्रों में आगे आई है तथा महिला संगठनो की सछ्या व 
प्रभाय मे वृद्धि हो रही है, साथ ही पचायती राज संबंधी समिधान सशोधन 
अधिनियम द्वारा हजारो की सख्या मे महिलाओ ने जन प्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त 
किया है। आमतौर पर महिलाओ की पढाई, नौकरी व शादी सम्बन्धी प्ामातिक 
धारणाओं में मकारात्मक परिवतंव आने प्रारम्भ हो गए है हमारा बर्तमराव 
समाज अर्थव्यवस्था मे उदारीफ्रण के साध ही साथ स्वच्छ दता जिसे 
आधुनिकता भी जहा जाता है की ओर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 
आश्चर्यजनक रूप से इसी के साथ बलात्फार, बालिका यौन शो पण, तलार, 
महिला उत्पीडन व महिला अपराध की घटनाएँ भी तेजी से बढती जा रहीं है 
वह हमारे समाज का निश्चय ही विडम्बनापूर्ण बिरोधाभास है | याति निप 
समाज मे आर्थिक, साम्राजिक, जैक्षणिक वे शाजनीतिफ क्षेत्रों मे महिलाओं 
की भूमिका तेजी से बढती हुईं बताई जा रही है, उसी समाज मे उनके तिरस्काए, 
शोषण व अपमान का स्तर भी बढ़ता ही जा रहा है। प्रश्न उठता है कि आपिए 
ऐसा बयो ? क्या अधिक से अधिक कानून बना कर ऐसी समस्वाओ पर काबू 
पावा जा सफ्ता है ? 

दूसरे प्रश्न का उत्तर यदि पहले खोजने का प्रयास क्या जाए तो स्पष्ट 
हो जाता है कि यह समस्या केवल काून के सहारे हल होने वाली नहीं है, 


सज़ा की व्वयस्था की गईं है। घारा 376 (सी) जोड कर पुलिसफर्मियो के 
लिए सात माल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी धाग के 
अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक तक के लिए सजा की व्यवस्था की गईं है तथा 
शिकायतर्क्ता महिला को मूल रूप में सही मात्रा गया है अर्थात बलात्काए 
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नहीं हुआ यह सिद्ध करने क्रय कानूडी दावित्व पुलिसकर्मियों पर ही आ जाता 
है। इसी प्रकार वर्ष 992 में महाराष्ट्र में मथुरा नामक एक महिला के साध 
अस्पताल में सामूहिक वलात्कार हुआ तो कानून में संगोधन कर अस्पताल 
अधिकारियों तक के लिए सजा की व्यवस्था की गईं। इसी प्रकार घारा 509 
में पहिला के साथ छेडछाड करते पर धारा 354 यें शारीरिक रूप से कसी भो 
प्रकार से तंग करने तक के लिए सजा के प्रावधान हैं | यहाँ वक कि महिला 
सेवाक्मी के बार्षि क वेतनवृद्धि निर्धारित समय पर वहों लगाने, उसके सम्बन्ध 
में दुष्प्रचार करने, दूसरी शादी करने पर भी पुरुष को सजा हो सकती है। 
भारतीय संविधान के अन्तर्गत लिय॑ के आधार पर किसी भो प्रकार का भेदभाव 
करना स्वत अपराध वी थ्रेणों में आ जाता है। कानूउ के अनुसार तो 6 चर्ष 
से कम आयु क्री लडती से सहमति के आधार पर भी संभोग नहीं किया जा 
सकता है। इतना ही नहों 5 बर्ष से कम आयु वी विद्वाहिता से तो पति भी 
अनिच्छा से शारीगिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार वाल 
विवाह पर रोक बा कानून - शारदा एक्ट तो 93॥ से बना हुआ है । दहेज 
विरोधी कानून का उपयोग तो अब होता सा नजर आ रहा है। हिन्दू उत्ताधिकार 
काबूत के अन्तर्गत तो विचाहित महिला तक को पिता की सम्पत्ति में से बराबर 
का हिस्सा पाते का अधिकार है। 

प्रणव उठवा है इतने अधिक महिला समर्थक कानूत होने पर भी उनके 
विरुद्ध बलात्कार, पारिवारिक हिंसा, देह शोषण जैसे अपराध क्यों तेजी से 
बढ रहे हैं ? अकेले राजस्थान में ही वर्ष 994 के दौरान 347 दहेज हत्वाएँ 
हुईं व कीच पचास हजार बाल विवाह प्रति वर्ष होते हैं। यहाँ माँवों में महिलाओं 
की साक्षरता दर घात्र 5 प्रतिशत है। कई जातियों में तो वहु पति प्रधा उसो रूप 
में चल रही है तथा पति के सामने कैसी भी पत्नी क्री हैसिवत प्राय कुछ भी 
नहीं मानो जाती है। पिता की सम्पत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त करने बाली 
महिला तो एक हजार में से एक भी नहों है। वालिफा देह शोषण की घटनाएँ 
तो आश्चर्यजनक रूप से बहुत तेजी से बढती जा रहो हैं। कारण बिल्कुल स्पष्ट 
है कि क्सी भो कानून को नतो प्रशासन व न हो जनता ने सम्भोरता से लिया 
है। साथ ही महिल को पैर की जूती समझने, महिला की अकल माये के पीछे 
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होने, उसका कार्यक्षेत्र घर की चाएदीबारी तक ही सीमित रखने व उप्तकी 
कौमार्य पत्रिता को अति-महत्त्पूर्ण मानने की पुरुष की मानसिकता में परिवर्तन 
नहीं आ सका है, प्ताथ ही अभी तक भी आम महिला पति को परमेश्वर मारने, 
सहनशीलता को नारी की धरोहर के रूप में स्वीकार करने व विवाह को 
प्रामाजिक वधन समझने की मानसिकता में ही जी रही है। यही कारण है कि 
बलात्कार, शार्सीरिक उत्पीड़न, पति द्वारा किए जाने बाले अत्याचार, निकट 
सम्बन्धियों की नाजायज हरकतों आदि के अधिफ़ांश मामले तो प्रकाश में 
आते ही नही है। नारी अधिफाश अत्याचार समाज में इजत बनाए एयने के 
नाम पर ही सहन कर रही है । उसकी इस कमजोरी या मजबूरी के कारण ही 
शापैरिक उत्पीडन करने चाले पुरुष चलात्कारी व चलात्कारी कालान्तर मे 
सामूहिक बलान्कारी हो जाते है | बच्ची की इज्जत बचाए रखने के नाम पर ही 
अधिकाश माता-पिता उपलब्ध कानूनों, पुलिस या सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था 
का सहारा नहा लेते है। एक मोटे अनुमान के अनुसार ऐसे केवल दी प्रतिशत 
मामलो की ही पुलिप्त तक शिकायत होती है और उनमें भी वास्तविक सजा 
पाच प्रतिशत अपराधियो को ही हो पाती है। 
यह सही है कि महिला सगठनों की संख्या ब प्रभाव दो नो ही बढ़ते जा 

रहे है, लेकिन यह केवल बडे शहरो में संध्रात कही जाने वाली महिलाओं के 
समय गुजारने के साधन अधिक है, जिनको सरकारी सहायता आवश्यकतानुसार 
व क्रार्य करे अनुसार नही बल्कि सम्बन्धो के आधार पर ही दी जाती है। ऐसे 
सगठन महिलाओ के विरुद्ध किए जा रहे हत्याचारों का मुकाबला कामून के 
माध्यम से कर मीडिया के माध्यम से करना चाहती है | उसके आदोलन पीडित 
महिलाओं की पीडा को कम करने के लिए नही बल्कि स्तमाचार माध्यपों में 

छाये रहने के लिए होते है। इसके लिए वे हमेशा मुद्दे तलाशते रहते है, 

परिणामस्वरूप भैवरी 'भैँवर' मे से निकलने के स्थान पर पहिलाओं द्वारा ही 

अति-आदोलन के कारण असहाय बन कर रह जाती है। 

कानून को लागू करे का वास्तबिऊ दावित्व तो प्रशासन का होता है 
और दुर्भाग्य से कनूत निर्माताओं (जन प्रतिनिधियों 3 के ढीले नियत्रण के 
कारण उसकी ही भूमिका सर्वाधिक गैर उत्तरदावित्वपूर्ण होती है। तब ही तो 
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शारदा एवट, दहेज विरोध व उत्तराधिकार जैसे कानूनो की सरेआम धज्जिवा 
उड़ती हैं। वास्‍्तविर्ता तो यह है कि कानूनो को लागू करने के लिए उत्तरदायी 
प्रशासकों के दफ्तरों में ही महिलाओ का सवांधिक झोषण होता है और 
प्रत्येक हैसियत वाला अधिकारी तो यह सब कुछ करना अपना अधिकार 
समझता है। ऐसी ही स्थिति राजनीतिज्ञों की है। प्राय प्रत्येक राजनैतिक दल 
में महिला उत्थान व उत्पीडन विरोध के लिए कईं महिला सम्भाग व सगठन 
बने हुए हैं, लेकिन शायद श्ञो पण की शिकार उनकी पदाधिकारी व सदस्य ही 
होतो है, इसीलिए भारत में कोई भी महिला आदोलन सफल हो कर अतिम 
परिणति तक नहीं पहुँच पाता है। एक कारण यह भी है कि महिला स्वयं ही 
अपनी 'प्तास' व “ननद' ब्रांड प्रवृत्तिवों को त्वाग नही पा रही है। कुल मिलाकर 
अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है क्मुवर्तमान कानूनों को पूरी तरह से लागू 
करके व महिला तथा पुरुष दोनों की ही मानसिकता में परिवर्तन लाकर ही 
कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, साथ ही अभी भी पारिवारिक हिंसा, विवाह 
के अनिवार्य पंजीयन, पति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति पर पत्नी का 
अधिकार, पिता की सम्पति में से पुत्रों का भाग स्वत माँगे बिना नहीं देने को 
दण्डनीय अपराध मानकर कानून बनाने य उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने की 
आवश्यकता है, साथ ही अब पुलिस, सेना व अन्य पुरुष प्रधान माने जाने 
बाले कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अतिरिक्त प्रयत्न कर बढाने की भी 
जरूरत है, तब ही कुछ सार्थक व स्थायी परिणाम प्राप्त किया जा सकद्ना है | 
पणफण 
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मामूहिक विवाह व्यवस्था : प्रचार अधिक 
उपयोगिता कम 


ब्र्गान में सामूहिय यियाह ऐसी व्ययस्था हो मई है जिसे प्रगतिणीलता, 
माद्ियों पर प्रह्मर 4 सत्राशत्मऊ परियर्तन का प्रतीज मान लिया गया है, तव हैं। 
ती हर जाति, सम्प्रटाव थे शहर में इस हेतु पजीवन, परिचय सम्मेलन थ जिचाह 
समारोह झरने याले सगठनो की सराया तेज गति से बद्ती जा रही है । समाज 
मेया के जार्यक्रर्ता वाती शेयरों को छोट कर दस पुण्य कार्य ते लिए टो डे जा 
रहें ह | आत्चयज्ञनऊ स्थिति तो वह है कि त्रिभिन्न संगठन लाखो स्पए प्रचार 
पर खर्च ही नहों कर रहे है, वलिर परोक्ष रूप से दूसरे ऐसे हो सयठनो को नीचा 
टिखा व स्वय को श्रेष्ठ चनाने के हर अच्छे व बुरे उपाय अपना रहे है । इतना हैँ 
तहीं मम्भायित वर य बधुओं व उनके माता-पिता तथा सरक्षयों को ललचाने 
के प्रयास भी फकए जाते ह। प्रश्न उठता है बदा बह सत्र कुछ यास्तय में ही 
ममाज सेवा की भावना से किया जाता है ? क्या मामृहिक तियाह विश्चब ही 
एक सफागत्मक दम है ? क्या इससे परम्परागत बुरादयों पर कायू पाया जा 





रहा है। भट चाल य किसी का भी विदा कारण दुत्मए देने याले समाज मे 
हेयो ऊे यिपरगैस डिया में दलना ““आवैल सुझे मार की फहायत को चणिार्थ 
कान के समान ही है, लक्नि यथार्थ का बबात नही उरता उललम का अप्रमात 
भीनताह। 

मैड्धान्तिझ रुप मे हमारे जैसे दियाह को अनियायता बाले समाज में 
साशहिक वियाह निश्चय ही एफ प्रशतियादों व स्कारात्यक सठम है, जिसके 
माध्यम से दहेज प्रथा, टिखाया, सिद्युत व प्रदर्शर साधनों का अपव्यय, वेमेल 
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वियाह, अववस्क लडकियों के हाथ पीले करने जैसा वुराइवो पर कायू पाया 
जा सकता है। इस बात से भी इनकार नही किया जा सकता है कि इस माध्यम 
से समाज मे पेल-मिलाप, पिछडे को सम्मान, विकल्पों वा विस्तार व प्तात 
फेऐें मे पहले भावी पति-पत्नी द्वारा एऋ-दसरे को जानने की आवश्यकता 
जैसे उद्देश्यों को भी एक सीमा तक पूरा किया जा सकता है ? क्या वास्तव मे 
ही सामूहिक विवाहो के पाध्यम से यह सब कुछ हो रहा है ? सीधे रूप ये इस 
प्रश्न का उत्तर हाँ या ना मे नही दिया स्छता है। इस सदर्भ ये स्रभी शतियिधियो 
का गहन विश्लेषण किया जाए तव ही तथाकथित समाज सुधारकों , राजनीतिज्ञो 
वपैसे के बल पर नेतागिरी जमाने के महन्वाकाक्षों व्यक्तियों के ठाचो ब फ्रचार 
की पोल खोली जा सकती है। 
इसे केबल संयोग नहीं माना जा सबता है कि ऐसे सगठनो के 
पदाधिकारी अधिकांश मामलों में धनी, लेकिन बिचारो से सब्रीर्ण होते है । 
जो मुद्रा खर्च कर पद, समारोहों में त्रिशिष्ट स्थान व समाचार माध्यमो मे प्रचार 
तो प्राप्त कर सकते है, लेबिन अपने पुत्र, पुत्री या किसी रिश्तेदार को सामूहिक 
विवाह प्तमारो ह में शामिल बर रूढियों को तो डने की अग॒वाई का साहस नहीं 
दिखा सकते है । इसके लिए वे लडके या लडकी द्वारा सहमत नहीं होने, 
पारिवारिक वृद्धजनों द्वारा इजाजत नहीं देने, परिवार मे पहली ही शादी होने या 
दूसरे पक्ष द्वार नाराजगी बताने जैसे धोथे बहाने ढूंढ लेते हैं । यह तो 'चढ जा 
बेटा सूली पर, भला करेगा राम' व “गुड खाओ ब गुलगुलों से परहेल' कहाबतों 
के कथनातुसार व्यवहार करमा ही हुआ । जिस सामूहिक विवाह सस्था के 
पदाधिकारी सामूहिक वेश्यावृत्ति काण्ड के आरोपी, बहू ब पत्ती के कुख्यात 
शोषणकर्ता, परस्त्री गमन के आदती, दूसरी पत्नी, रखैल या वेरी प्राइवेट 
सेफ्रेटरी रखने बाले सफेदपोश हों, वहाँ इस बहाने चवा कुछ करने का नापाक 
उद्देश्य हो सकता है, इसका सहड ही अआजुघान लगाया जा सकता है। इस बात 
के सैकड़ों प्रमाण हैं कि पैसे वालों ब तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तियो द्वारा यौन 
अपराध, महिला या विधवा आश्रमों, बालिका गूहों या इनसे सम्बन्धित कुटीर 
उद्योगों आदि की आड में ही किए जाते रहे है। लगता है अब ऐसे समाज 
सेवकों ने सामूहिक विवाह को इन सबका माध्यम बनाना प्रारम्भ कर दिया है, 
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क्योकि पिउले दिना मे सामूहिक पियाह के लिए परीउृत होने वाली वालाओ, 
विधयाओं यवर्डी उम्र क्री लर्डा्बों के मजबूर माता-पिता से अन्यथा उद्देश्य 
से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने, उन्हे रोजगार व सहायता का लालच देने 
ब वियाह समागेहा मे अतिरिक रुप से अनुगृहीत करने फी कई शिकावने व 
मामले प्रकाश में आए है। 

विवाहों में हाने थाली फिजूलसर्ची ऊपरी तौर पर क्रम होती नजर 
आती है, लेकिन व्ययहार मे इससी मात्रा व उरीति पर नियत्रण न तो स्थापित 
किया जा सका है और न ऐसा उद्देश्व ही प्रतीत होता है। फिजूलपर्ची अब 
िज्ञापनवाजी, बेनर, प्रम्पलेट, बेज, सामृहिकत प्रीतिभोज, विद्याल सामवानो, 
ठहरने आदि की व्ययस्था व राजनेताओं वीं अग्रबाई पर किए जाने वाले 
पर्चो के रूप मे हो रही है। ट्सके लिए पिडले दिनो श्येताम्बर वैन सामूहिक 
जिय्राह समारोह को उदाहाण के रूप में रखा जा सज्ता है, जिसमें कुल तीन 
सा व्यन्तियों का पज्ॉयन हुआ, लेक्नि वियाह पाँच हों हो सके, जिसमे से दो 
पियाह तो पुन्निधारित ही ह। झल मिलाकर ऐसे अधिफाग समारोहों में प्रति 
वियाह खर्चा औसतन उतना हो हो जाता है| फचां कुछ मामलों में भले ही 
जम हो जाता हो, लेक्नि चैडबाजो, हाथी-पोडों, सजायट, दहेज, निकासी, 
विदाई, मीरत, कन्यादान, विनौरी, आरती, जुआज्ुई आदि पर पैसा उम्ती 
प्रकार सर्च किया जाता है व कुरीतियों क्ये पूरा किया जाता है। मच तो बह है 
कि यही सब कुछ करने के बहाने आवोजक आवश्यकता से बहुत अधिक 
पैसा चदे ्प मे प्राप्त ऊरते है, जिसका जहीं कोई हिस्ताव न तो वैधानिक 
मपसे अकिश्षिव ही होता है ओर न ही आवोजेक किसी के प्रति जिम्मेदार 
होते ह। फट वधाथ॑ तो यह है कि धीरे-धीरे सामूहिय य्ियाह करवाना एफ 
व्वयसाव होता जा रहा है । भ्रष्टाचार करने का वास्तय मे यह एक सम्मानित 
तरीका हो गया है। 


इन समारो हो में बुवक-बुवतियों का परिचव किस प्रकार से करवाया 
जाता है वह बाचना करने से किसी भी रूप में कम नही होता है। साय॑जनिक 
रूप से लडकी रो मच पर छड़ा कर उससे उम्र, जैक्षपिफ बोग्वता, आदतों, 
पारियारिफ प्रष्ठ भूमि, रिख्लेडारो * अपनी पसन्द के लड़के, साथ निभाने के वादे 
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आदिके वारे में जिस प्रकार प्रश्न किए जाते हैं वह किसी भी रूप में मानसिक 
यातना दिए जाने से कम नहीं है। सूचनाओं से सम्बन्धित पुस्तिकाओं की 
प्रामाणिकता का न कोई आधार होता है और न इसे गम्भीरता से लिया जाता 
है। यही कारण है कि ऐसे समारोहों में कई शराबी, जुआरी, शादीशुदा, 
अनपढ़ व व्यसनी विवाह करने में सफल हो गए हैं, क्यों कि एक बार सामने 
देखकर व्यक्ति के आचरण, स्तर, आधधिक स्थिति, व्यवसाय, गौत्र आदि के 
बरे में कुछ भी नहीं जाना जा सकठा है तथा आयोजक संख्या वढाकर अपना 
प्रभाव बढाने के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्रों से आए भोले- भाले नागरिकों को थोधे 
सब्जवाग दिखाकर व आश्वासन देकर विवाह करने को एक प्रकार से मजबूर 
कर देते हैं। सुनने को यहाँ तक मिलता है कि दोषपूर्ण लडकों या पुरुषों को 
वधू दिलवाने के आवोजक पहले से ही सौदे कर लेते है। कुल मिलाकर 
अधिकांश विवाह बेमेल ही होते हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से सफल भी 
कम हो हो रहे हैं। 
आश्चयंजनक रूप से ऐसी संस्थाओं जो व्वक्ति के जीवन का फैसला 
करवाने में महस्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा करती हैं, किसी प्रकार की 
सम्बन्धित जिम्मेदारी लेती ही नहीं हैं । बर या बधू पक्ष में से किसी के साध भी 
धोखा हो जाने पर आयोजकों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता है। 
ऐसे विवाह समारोहों की उपयोगिता तब ही कुछ हो स्कर्ती है जब सरकार 
कानून बनाकर विवाह का पंजोवन करवाने, दोनों ही पक्षों द्वारा दी जाने बाली 
सूचनाओं को शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत किए जाने, आदयोजकों की जिम्मेदारी 
को निर्धारित करने, व्यय राशि का हिसाब मान्यता प्राप्त सी.ए. से अंकेक्षित 
करबाने, न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत वर-वधुओं की संख्या आयोजकों या 
उनके सम्बन्धियों की ही होने, सामूहिक प्रीतिभोज में अधिकतम संख्या वी 
सीमा लगाने की ओर कदप उठाए) आयोजकों को भी ऐसे व्यक्तियों के 
लडके-लडकियों को जामिल नहों करना चाहिए जो प्रचार व सामाजिक 
सम्मान के लिए तो सामूहिक विवाह व्यवस्था में विवाह रचवाते हैं व पर्दे के 
पीछे दहेज के लिए सौदेवाजी व खुलेआम अलग से प्रीतिभोज देने जैसे कार्य 
करते हैं। सभी बर-बघुओं की पूरे तामझाम के साथ हजारों लोगों के साथ 
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भरे बाजारों मे सवारी निकालना किसी भी रूप में मर्यादित नहीं कहा जा 
सकता है। वैसे तो कन्यादान, पर्दे में फेरे, पति को परमेश्वर मानने की प्रतिज्ञाओ 
से बचने के प्रयत्न किए जाने चाहिए और ऐसा यदि होता भी है तो कन्यादान 
की रस्म किसी राजनेता, अनैतिक व्यक्ति या किसी अन्य कारण से कुख्याव 
व्यक्ति से तो नही ही करवानी चाहिए। 
| विष्कर्ष यह है कि ऐसे विवाह समारोहो को अधिक उपयोगी ब लोकप्रिय 
इन्हे आडम्बरहीन व कम खर्चीला बना कर, आयोजको की ब्रास्तविक 
सहभागिता बढाकर व प्रचार से दूर रख कर ही बनाया जा सकता है, जिसके 
लिए जन सामान्य का जागरूक होना बहुत कक । 
एप 


]4 


संकक्‍्स का व्यापार : कारण, क्‍या केवल 
पैसे की मार ? 


*'अवोध वालिकाओ को वेश्वावृत्ति के लिए बेचा ', माँ ने पुत्री को 
धंधे के लिए विचश फ्रिया'', “रगरेलियाँ करते चार जने गिरफ्तार'”, 
“विश्वविद्यालय परिसर में कॉल गल्स का फैलता जाल'', “कॉल गल्स की 
संख्या में दस गुना वृद्धि”, “सडको के किनारे बेश्याओं के फैलते अड्डे "* 
यह कुछ समाचार शीर्ष क हैं जो समाचार पत्रों में आम होते जा रहे हैं। दूसरी 
ओर पिता या भाई द्वारा पुत्री या बहन से वलात्कार, अध्यापक या गाइड द्वारा 
मासूम छात्रा या परिपक्व रिसर्च स्कॉलर से छेडछाड, राजमैतिक्र नेता या 
धनाढूब व्यापारी से महिला कार्य कर्ता या कर्मचारी के अवैध सम्बन्ध, तीन 
बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फरार, सौतेली माँ व पुत्र में नाजायज हरकत व 
टॉक्टर-नर्स के काले कारनामो के समाचार भी सुर्खियों में स्थान बनाने लगे 
हैं। इसी प्रकार स्कूल स्तर के बालक-बालिकाओं के बीच प्रेप प्रसंगो, यौन 
आकर्षण पर आधारित प्रेम विवाहो, तलाकों, अवैध गर्भपातों व जबरन योनाचार 
के मामलों वी संख्या तेजी से बढती जा रही है। फिल्मों में सैक्स, पो शाक मे 
कामुकता व व्यवहार में छुलापन सीमाएँ लौंप रहा है। संगीत के माध्यम से 
स्वतंत्र बौनाचार की शिक्षा देने चाले माइकल जैक्सन व बाबा सहगल युवा 
प्ीढी के आदर्श बनते जा रहे हैं। इस संदर्भ में चिन्तन नहों, बल्कि चिन्ता की 
बात यह है कि सैक्स के प्रति हमारे बिचारों में आधारभूत परिवर्तन हो रहा है या 
इसका शोषण यढ रहा है २ जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके पीछे आखिर 
कारण क्‍या हैं ? क्या हमारा समाज भी तिकट भव्रिष्य में स्वच्छंदता क्रा 
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परययियाची बनने जा रहा ह ? यह कुछ ऐसे प्रश्न है, जिने उत्तर पर हमारे 
भ्रव्रिप्य का बहुत कुछ टिका हुआ है। 
भारतीय सस्कृति में सैक्स को एक पविग्र क्रिया के रूप में माना गया 
ह। तब ही तो इस सवध मे प्राचीन ऋषियो तर ने विश्यविख्यात ग्रथ लिखे है, 
सिनका स्थान धौरे-धीरे समाज की सोच तथा परिस्थितियों व जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण में हो रहे परिवर्तन के कारण सैक्स पूजा का नहीं बल्कि व्ययसाव का 
माध्यम होता जा रहा है| बैसे तो जब से समाज रूपी सस्था का उदय हुआ है 
बेश्याचुत्ति का अस्तित्व रहा है तथा वर्तमान में भी ऐसा कोई राष्ट्र, राज्व वा 
मम्राज वही है जिसमें इस बुराई का स्थान नही हो, लेकिन वर्तमान समाज मे 
पेश्यावृत्ति के रूप जिस प्रकार बदलते जा एहे है, इसकी आवश्यकता बढती 
जा रही ह व समाज की घृणा कम होती जा रही है, वह निश्चव ही चिन्ता का 
विषय है। एक अथोध वालिका, पुत्री, बहन या वहू से वह अनैतिक आचरण 
ऋरवाने वाला मानव तो नहीं समझा जा सकता है | एक पत्नी के साथ व्यभिचार 
होता कौन देख व सहन कर सकता है ? माँ या बहन के पवित्र रिश्ते को देखते 
हुए उसे कमाई का माध्यम आखिर कोई वयो बनाता है ? इन सब प्रश्नों का 
एक ही उत्तर है - पैसा ! फिर प्रश्न उठता है पैप्चा आखिर क्रिप्त लिए ? जीवन 
चलाने के लिए या बीवन सजाने के लिए २ इस बुराई से जुडे व्यक्तियों अर्थात 
स्वर वेश्वाओ , मर्यादित वेश्याओ तथा उनसे सम्बन्धित दलालों व मालिरों 
की मनोयत्ति, सोच व जीवन मूल्यो झा गहन विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट हो 
जाता है कि यह कार्य भिन्न-भिन्न ब्यक्तियो द्रात अलग-अलग उद्देश्यों से 
क्रिया जाता है। 
यह जीयत का कटु यथार्थ है कि भूख व्यक्ति को कोई भी पाप करते 
को बाध्य कर देती है और गरीब की नैतिकता, धर्म व सदाचार पेट भरने की 
जुगाड़ करने तक ही प्ीमित हो कर रह जाती है। यही कारण है कि महानगरी 
बम्बई में अधिफांश वे श्याएं भूटान, नेपाल, म्रणिपुर व दक्षिण भारत के अठि 
पिछड़े प्रदेशे से आती है। अबोध बालिकाओ , त्याज्व गरीव महिलाओं को 
इस धधे के लिए लुभाना बडा आसान होता है | जिन्दा रहने के लिए अपनी 
आत्मा को पारने का सौदा उन्हे करना पड़ता है | यह केवल सयोग ही नहीं है 
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कि भारत मे गरीबों , वेरो जगारो , भिखारियों व वीमारो क्री सख्या के प्ताथ ही 
गर्म मास का व्यापार व इससे सम्बद्ध लोगों की सख्या भी बढती जा रही है, 
जवाकि सरकारी व गैर-सरकारी सुधार सस्थाओ , सामाजिक कार्यकर्ताओं व 
समाज सुधारको द्वारा इस क्षेत्र मे बहुत काम किया जा रहा है। एक अध्यवन 
के अनुसार वम्वई, कलकत्ता, दिल्‍ली, आगरा व मद्रास जैसे शहरों में जिस्म 
फरोसी के धधे मे लगी अभागी महिलाएँ ब बन्वियों एक ही दिन मे अनेक्नो 
“भेडियो' से मुकाबला करने के वाद भी क्रेवल पेट की भूखाग्नि को ही बडी 
मुश्किल से शांत कर पाती है । वही हाल वाकी शहरो , कस्बो व गाँवों का है, 
जहाँ लाखों की संख्या मे पीडित परिवार व उपेक्षित प्रजातियाँ यह धधा करते 
रहने को विवश हैं । इसके अलावा भी समाज मे अपनी तथाकथित इज्जत 
बचाने के लिए कितनी मजबूर महिलाओं को पर्दे के पीछे अपनी इज्लेत घे चनी 
पडती है इसकी गिनती करना असम्भव है। पिता व पतिहीन महिला जिसके 
पास अर्थ के नाम पर शून्य हो ता है अपनी इज्जत वचाते हुए पेट भरने की लाख 
कोशिश करे, केवल अपवाद स्वरूप ही सफल हो पाती है। 
इस विवेचन से क्या यह निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि ऐसा सब कुछ 
केबल पेट की भूख शांत करने के लिए ही किया जाता है ? हो सकता है 
अधिकांश मामलों में ऐसा सही है, लेकिन समाज में जिस प्रकार के सामाजिक, 
आर्थिक य नैतिकता संबंधी परिवर्तन आ रहे हैं, उनसे व्यक्ति में स्तर, 
आधुनिकता, पहुँच व जीवन को जीने सम्बन्धी कई प्रकार की नई भूखें थ 
तृष्णाएँ तेजी से उत्पन्न हो रही हैं । हर कोई एक-दूसरे से अधिक सम्पन्न, 
खुशहाल ब प्रगतिशील दिखाई देना चाहता है | उपयोग की संस्कृति का 
विकास बहुत तेजी से ही नहीं वल्कि विनाशकारी तरीके से हो रहा है। हर कोई 
(विशेष रूप से मध्यम आय वर्ग वाला व्यक्ति) जल्दी से जल्दी अपने पर में 
फ्रिज, यैकी, टेलीफोन, टेपरिकार्डेर व सोफा आदि लाना, बच्चों को पब्लिक 
स्कूल में पढाना, विवाह की सालगिरह व जन्म दिन मनाना, हिल स्टेशन पर 
जाना, भहेँगी पार्टियाँ देना, स्वयं का मकान बनाना तथा हर प्रकार से अपने 
स्टेट्स को बनाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य की आदत अपने से नीचे वाले 
को नहीं बल्कि ऊँचे वाले को देखने व उससे होड़ लेने की होती है। ऊँचा 
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दिखने जी दम ठोड को जीतना ता बहत द्रर की वात्त है, इससे बने रहने के लिए 
ही बहुत पहनत डी आउश्यकना होनी है, जिसके लिए हम सत्र में जिरक्ति 
बदटनी जा रही है । हम आधुनिकता की लहर से इतने आहत है फि कु ठ करके 
ऊुछ प्राप्त करना हेवब्व बिता कु छ किए ही सर ऊुठ प्राप्त कर लेना सम्मान वी 
दृष्टि स देखा जाता है, लॉम्न दस प्रस्मर जीयन में मफल' कुछ ही व्वत्ति हो 
पाते ह । स्पष्ट रहा जाए तो ऐसी सफ्लता भ्रष्टाचारियों, काला-वाजाएयों थ 
मुनाफायोग को ही मिल पाती है। ऐसे मे बहुत अधिक महत्वायांक्षी व्यक्ति 
इस साल गस्ते को चुनने है । सासान्वतवा ट्स बात का रोना रोवा जाता है कि 
प्रभायगाली गजनीतित, अफसर, बुद्धिजीयी व ब्यय्सायी अपने अधीन फार्वरत 
मह्विलाओं का यौन शौषण करते है तथा ट्स बान में सत्वता का अश भी बहुत 
अंधिए है, लेकिन प्रश्न उठता है क्या यह सेव उुछ हर बार किमी दबाव में ही 
हाता हैं ? चुनायों से पूर्व पार्टी टिकट साँगने के लिए लाइन लगाने बाली, दूसरे 
का हक मारकर तुरन्त तरक्की चाहने याली, विना कुछ किए व स्तरहीत होने पर 
भी पी एचटी उपाधि की चाहा रखने बाली, बिना योग्बठा व अनुभव के 
नौकरी चाहने बाली महिलाओ के स्रवंध मे ऐसा नहीं माना जा सकता है वही 
हाल सिनेमा प दूददर्गत के पर्दे पर अपनो एक झलफऊ भर देखने, बिना काम के 
सरकारी सहायता प्राप्त सरने, निर्धारित मानद टो को पूरा _कए बिना विद्यालय 
की मानवता लेने, अनुचित रूप से सरफारी पुरस्कार या सम्मान चाहने की 
आजाक्षा ए्पने बाली महिलाओ का है। 
पश्चिमकरण की बढती प्रवत्ति, आधुनिशीजरण वी गलत धारणा, 
मचार माध्दमो में हो रही क्राति, घटर्ता जा रही भौगोलिक दूरियाँ, महिला 
आदोलनकारियों के बढ़ते जा रहे प्रभाव, स्त्री-पुरप की बढती समानता, 
वोक्रीपेशा महिलाओं की बढती समस्या जैसे कारण भी यौन यिकृतियों व 
स्वच्छद वौनाचाए के लिए जिम्मेदार है। जहाँ दवाब बाला ठत्व महत्त्वपूर् 
होवा है | जीयन में बढती जा रही आपाधापी, समवाभाव, वरूमाने की बढती 
जा गही अनावन्‍्यक्त लालमा, अह्म्‌ करा टक्राय, कभी शात नही हो सकते 
बाली भौतिक बस्तुओ की लालसा आदि कारण भी अतैतिक आचरण को 
प्रोत्माहित करने मे मत्ल्यपूर्ण भूमिया निभा रहे है | आज स्कूल के छात्र- 
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छात्राओं में बोनाकर्षण बढ़ने के लिए किसे दोषी ठहरावा जा सक्रता है| 
स्वाभाविक रूप से फिल्‍मो व टेलीविजन कार्यक्रमों को । जेसे-जैसे हमारा 
रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, शिक्षा व्यवस्था व सामाजिक पर्यावरण 
पश्चिमी सोच के अनुरूप होता जा रहा है। यौन प्रवृत्तियों की स्वतत्रता ही 
नहीं, बल्कि स्वच्छ दता के बढने को रो का नही जा सकता है, इसलिए जीवन 
के यथार्थ को स्वीकार करके ही कुंठा, असंतोष ब द्वद्द रहित जीवन की 
कल्पना की जा सकती है। सरकारी कानूनो, सामाजिक मर्यादाओ व सामूहिक 
दबाव से जीवन धारा को कुछ ही समय रो ककर रखा जा सकता है, लेकिन 
उसे हमेशा के लिए बाँध कर नही । यौन शोषण से मुक्ति के लिए गरीबी, 
बेगेजगारी व पिछडेपन की समाप्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्वेच्छापूर्ण 
सस्‍्वछंदता को न तो रोका जा सकता है और न रोकः ही जाना चाहिए, क्योंकि 
किसी के ब्िचारों, क्रियाकलापों व मैतिक स्तर पर आक्रमण करना किसी 
ब्वभिचार से कम नहीं है। इस समस्या के हल के लिए केवल कानून वनाने, 
भाषण देने व सरकारी पैसा बहाने से काम चलने वाला नहीं है। आवश्यकता 
है समाज में इस संबंध में जागृति पैदा करने, मजबूर महिलाओं, परिवारों व 
प्रजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में वृद्धि करने, यौन शिक्षा 
को प्रोत्साहित करने, महिला-पुरुष सम्बन्धों को स्वाभाविक मानने व प्रचलित 
कानूनों को वस्तुनिष्ठ भाव व तत्परता से लागू करने की। तब भी समस्या के 
अन्त की नहीं बल्कि कुछ नियंत्रण की ही आशा की जा सकती है। 
एण०० 
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आधुनिकता की अंधी दौड़ : सबकी 
ववांदी की बस होड 


आधुनिकता, ऐमा अब्द है जो हर एक को आफऊर्षित उरता है और हर 
कोई आधुनिक दिखना चाहता है। आम भारतीय आधुनिकता का अर्थ केबल 
पश्चिमी पठनावे, स्वच्छद आचरण, पुरानी परम्परा ओ ब मान्वताओ के विरोध, 
अग्रेजी भाषा व भारतीवता के विरेध से ही लेता है इस से प्रभावित होकर 
हमारे समाज मे शराब, सिपरेट, प्रेम तिजाह, तलाक, एकल परियार, वियाहेत्तर 
यौन सम्बन्धो , मह उृत्व, स्वच्छद योगाचार आदि प्रयूत्ियाँ तेजी से वढती जा 
रही है! पश्चिमी नृत्व, गानो व फिल्मो की युत्रर पीदी दिवानी होती जा रही 
है | अप्रेज़ी माध्यम के स्कूलों, ब्यूटो पालंरों, फैशन परेट़ों, सौंदर्य 
प्रतियोगिता ओ, शराब पार्टियो , सैक्स पत्रिकाओं, विपरीत लिंग वालों से 
मित्रता का चलन रफ्तार पकड रहा है स्त्रियों में शराब, सिम्रेंट व अन्य 
नशीले पदार्थों का सेवन, वियाहित जोड़ों भे घितिभय वौन सम्बन्ध, सम्ध्रान्त 
वेश्यावक्ति, अश्लील साहित्य ब टृश्व-श्रव्य साधनों के प्रति घृणा कम होती 
जा रही है। प्रश्न उठता है कि क्या इस सबको ही आधुनिकता कहते है ? और 
यदि यहाँ आधुनिकता है तो क्या हमें परिवर्तन ही जीवन है व दौड़ने का दूसरा 
ताप ही जीवन है के आदर्श को मानकर इसे अपनाना चाहिए। 

आधुनिकता वास्तय मे मूल रूप से विचारों से आनी चाहिए । इसक्रा 
पठलव छुआदूठ, दढेज प्रथा, नाते उत्पीड़न, लिंग भेद, पर्दाप्रथा, अनावश्यक्र 
दियाया, बैमेल विवाह देसी प्रवृत्तियो पर निवत्रण करना है | उम्मधुनिक ब्वीक्त 
में जाति प्रधा, साम्प्रदाविकता, धार्मिक कड्रता, क्षेत्रीयवा, भाषाई संकीर्णता 
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के विरोध किए जाने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन हमारी वास्तविकता क्या 
है! हर मामलों में हमारा आचरण दो हरा है। हम आधुनिक बनना नहीं बल्कि 
दिखना भर चाहते हैं। दुर्भाग्य से दहेज की मुराई सम्भ्रांत, पढे-लिखे व सुसस्कृत 
कहे जाने वाले लोगों में ही घढती जा रही है। लोग टाँगों में जीन्स, कानों में 
बाली, खुले वटन की कमीज पहन व वाल बढ़ा कर अपने आपको आधुनिक 
कहलवाते का चाब रखते हैं। इससे पीड़ित भी उसी लड़की के माता-पिता 
अधिक होते हैं, जो ऊँची ऐडी के सैन्डल, नाभी के नीचे साड़ी, कट स्लिग्ज 
का ब्लाउज या पुरुषों से मिलती पोशाक पहन कर उस बदन पर इतराती रहती 
है जो प्राकृतिक रूप से नही बल्कि ब्लिच, फे सियर व वाल सज्जिका के बल 
पर सुन्दर दिखना भर है। दहेज के खुले बाजार में भारतीय प्रशासनिक्र सेवा, 
सी,ए., डॉक्टर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर जैसे अधिकारियों, अमेरिकी ग्रीन कार्ड 
धारकों, राजनीतिज्ञों के रिश्तेदारों आदि की खरीद की बोली ऐसे ही तथाकथित 
आधुनिक लोग लगाते हैं | दहेज के कारण उत्पीड़न, मनमुटाव ब तलाक के 
मामले ऐसे ही परिवाऐं में ज्यादा बढ रहे हैं। दिखाबे की आधुनिकता के लिए 
ऐप्ते परिवारों में ही मारी को शराब पीने, माँसाहार को अपनाने, पराये मर्द के 
साध नाचने, स्वच्छंद तबियत वालों की पार्टियों में हिस्सा लेने ब पर्दे की ओट 
में पता नहीं वया-बया करने को मजबूर किया जाता है ? ऐसे ही घरों में देबर- 
भाभी, जीजा-साली ही नहीं, बल्कि रिश्ते की भाई-बहन के सम्बन्ध भी 
विकृत्त होते जा रहे हैं । भावना व संवेदना की शून्यता यहाँ ही ज्यादा महसूस 
की जाती है। अगर यही आधुनिकता है तो इसे नहीं अपनाना व इस पर नहीं 
इतरना ही अच्छा है। 

भारत में अंग्रेजी में बोलना आधुनिकता की पक्की निशानी माना जाता 
है, लेकिन ऐसे आधुनिकों की सही दशा का चित्रण किया जाए तो दया आए 
बिना नहीं एह सकती है | पब्लिक स्कूलों में पदने वाले अधिकांश विद्यार्थी 
शुद्ध अंग्रेजी की बात तो बहुत दूर है, सामान्य अंग्रेजी भी मुश्किल से ही बोल 
पाते हैं। वे हल्लो, होंय, बॉय, ओके तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। 
अंग्रेजी वे सीख नहीं पाठे हैं व हिन्दी या अन्य भारतीय भाषा बोलते नहीं हैं 
इस तरह उनंकी स्थिति एक त्रिशंकु जैसी हो कर रह जाती है। वे अपनी इस हीन 
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भावना को दबाने के लिए बिना वजह बालों व नाखूनों को बढ़ाने, कानों को 
बिदवाने, महिलाओं जैसे कपडे पहनने जैसे अंटसंट कामों में लगे रहते हैं। 
आधुनिकता के इस चक्कर में लोग अपने मासूम बच्चो का वर्तमान और 
भविष्य दोनो ही वर्बाद कर रहे है | समय पूर्व स्कूल में भर्ती करवाने, विदेशी 
भाषा सीखने को मजबूर करने, आया के सहारे जीने को छोड़ देने को आधुनिकता 
कहने का वया मतलब है ? इसी के नाम पर बच्चों को दूध पिलाने से परहेज 
करने, उन्हे प्यार-दुलार से वचित करने, स्लिम होने के चक्कर में काया को 
सुखा देने व रोग पाल लेने, किटी पार्टियो के कारण पारिवारिकजोओं के सतानिष्य 
से दूर रहने, पति या पत्नी से विमुख होकर कहीं अन्य 'आलनन्‍्द' के लिए 
भटऊने, सगे-सम्बन्धियों से अलग रहने को तो दासता के मार्ग पर चलना ही 
माना जाएगा। कैसी अजीव स्थिति है, स्वच्छंद विचरण करने की चाह रखने 
वाली “आधुनिक' चुगलखोरी करने, सास-बहू व नगद-भाभी के रिश्तों से 
आहत होने से बच नही पा रही है, पराई स्त्री की स्वस्थ स्वतंत्रता भी उप्तसे 
सहन नही हो पा रही है, अपने पति द्वाण दूसरी स्त्री से हैस कर बात भी कर लेना 
उसे रास्त नही आता है। माँग से सिन्दूए, पैर में पायजेब, गले में मंगलसूत्र, 
अंगुली में चुटकी वह उतार नहीं पा रही है ! कारण स्पष्ट है - आम महिला 
विचाएं से आधुनिक यानि विकासवादी सोच रख ही नहीं पा रही है। उसका 
उद्देश्य केवल आधुनिक दिखनाभर है | ऐसे ही दिखाबे के शिकार अधिकांश 
आधुनिक कहे जाने वाले पुरुष है । बातचीत में अल्ट्रा मॉडर्न होने का दावा 
करने वाले पुरुष अपनी बहन या पत्नी को अनजान पुरुष से बातचीत करते, 
प्रेय विवाह की हठ करते, पढने के लिए अकेले रहने का आग्रह करते ही आपे 
से बाहर हो जाते है। यह आधुनिकता का उपहास नहीं तो क्या है ? 

झूठी आधुनिकता ने हमारे समाज को किस विकृत्ति तक पहुँचा दिया 
है इस पर विचार करना समय का सबसे बडा ठकाजा हो गया है । आज 
फलुलस, फेन्टेसी व बी.एम एड्स जैसी पत्रिकाएँ यौनाचार प्रसारक का काम 
खुलेआम कर रही है | मशाज व पार्लरो की आड में येश्यालय चल रहे हैं। 
समूह में ब्ल्यू फिल्‍मे देखी जा रही है, दस वर्ष की बालिका से 'चोली के पीछे 
क्या है गाने पर नृत्य करवा कर माता-पिता इतर रहे हैं व बच्चों के साथ बैठ 
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कर घर के बुजुर्ग 'ए' श्रेणी की फिल्में देख रहे हैं। ब्वाय व गर्ल फ्रेण्ड होना- 
प्रत्येक प्रकार का नशा करना, सयझ में नहीं आने पर भी अंग्रेजी फिल्‍ये देखना, 
शादी के तुरन्त बाद हवीमून पर जाना, बच्चों को स्तनपान नहीं करवाना, 
आधुनिकता की पहचान हो गया है। इस कारण से बच्चा शारीरिक विकास से 
बंचित व असहाव रोगों से पीड़ित हो जाता है, आधुनिक माताओं को इसकी 
कोई चिन्ता नहीं है। किटी पार्टियाँ समय की बर्बादी ही नहीं बल्कि जुआ, 
शराब, अश्लीलता ब लापरवाही की प्रेरक स्थल भी होती जा रही हैं। 

आधुनिकता से प्रेरित नारी स्वतंत्रता आंदोलन के कारण सामाजिक व 
प्रारिवारिक व्यवस्था किस प्रकार छिन्न-भिन्‍न हो रही है इस पर किसी का 
ध्यान नहीं जा रहा है। एकाकी परिवारों के बढते चले जाते के कारण वृद्धों व 
बच्चों की उपेक्षा, पति-पत्नी में आपसी तनाव, परिवारों की दूरियाँ बढती जा 
ऐ ही हैं) सामाजिक नियंत्रण, लो कलाज, बडों की तहजीन जैसे तत्वों का तो 
महत्व समाप्त सा ही हो रहा है। हर कोई तनावग्रस्त नजर आ रहा है। आश्चर्य 
है महिलाएं झाड़ू व पोंछा लगाने के स्वाभाविक ब्यायामों को छोड कर जिम 
का सहारा ले रही हैं। स्टेंडिंग रसोई के कारण हिप्स की मोटाई, कमर की 
चौडाई व पीठ तथा कमर के दर्द को बढ़ा रही हैं । निजी जिन्दगी में खलल महीं 
पडे इसलिए बच्चों को छात्रावासों में भर्ती करवा रही हैं। अब तो धीरे-धीरे 
अविषाहित रहने पर भी मातृत्व का 'सुख' भोगने वाली साहसी बालाओं की 
संख्या बढ़ती जा रहो है | सरेआम सिगरेट या शराब पीना, पर-पुरुष से 
आलिंगनबद्ध होना, विवाह की आयु निकल जाने के बाद इस रस्म की पूर्ति 
करना, आधुनिकता की निशानी समझा जाने लगा है। 

आधुनिकता की इस दौड़ ने हमारे सभी सुसंस्कार, आदतें व रीति-रिबाज 
छीन लिए हैं। हम जल्दी सोना, जल्दी उठना, उठते ही पानी पीना, मल त्याग के 
लिए जाना, माता-पिता को प्रणाम करना आदि सब कुछ भूलते जा रहे हैं। 
आश्चर्य है केबल आधुनिक दिखनेभर के लिए हम आयुर्वेदिक जैसी हानिरहित व 
हजाएं वर्षों से आजमाई हुई चिकित्सा पद्धति को भूल कर हर प्रकार से हानिकारक 
एलोपैथी को अपना रहे हैं व फैमिली डॉबटर नियुक्त कर रहे हैं। जैसे बीमार तो हमें 
हमेशा रहना ही है। हय ऐसे हर काम को दकियानूसी मानने लगे हैं जिससे बीमार 
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होना ही नहीं और महँगा इलाज करवाना भी हमारी सामाजिक थ्रतिष्ठा से जुड़ गया 
है। आज परम्परागत त्यौहारो से अधिक महत्त्वपूर्ण बडा दिन हो गया है। हमारी 
मानसिकता ही हर उस बात की खिल्ली उडाना जो भारतीय है व उसे स्वीकार 
करना जो विदेशी है, की हो गई है। 
इस बेसमझ आधुनिकता से समाज में तनाव, कुंठाओ, नीससता, 
अक्रेलापन, हीन भावना को ही बढावा मिला है, क्योंकि केवल आचरण, 
दिखावा व जबान तक ही तथाकथित आधुनिकता आ रही है। इससे विचार 
आधुनिक नही हो सके है। हम वास्तव में त्रिशंकु बन कर ही रह गए हैं। 
छछछ 
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युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति: समाज 
कितना दोयषी ? 


इन दिनो आत्महत्या के मामले इतने अधिक बढ़ते जा रहे है कि दैनिक 
समाचार पत्रों में इसके ससाचाएों के बीच संस्था चुनाव, धरना प्रदर्शन व नगर में 
आज जैसे ही स्तम्भ बनने लगे हैं। इस सम्बन्ध मे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि 
ऐसी घटनाओं घे आम व्यक्ति ने अचम्भित, दुखी व सम्बद्ध होना ही बंद कर 
दिया है| प्रश्न उठता है, बया आत्महत्या करना किसी का व्यक्तिगत मामला है 
या स्लामाजिक समस्या ? यह चाहे जो कुछ भी है इसको रोकने की चिस्ता 
प्रत्येक व्यक्ति, समाज व सरकार को होनी चाहिए, इस तथ्य को इनकार नहीं 
किया जा सकता है, लेकिन कुछ भी सकारात्मक करे से पूर्व उसके कारणों 
को जानना अति आवश्क है। इसके लिए समाज शास्त्रीय सोच, वर्तमान के 
साम्राजिक यथार्थ व जीवन के बिभिन्‍लत पक्षों की गहराई से जानकारी का होना 
जरूरी है। इनसाइवलो पीडिया ब्रिटानिक के अनुसार आत्महत्या अपनी इच्छा 
से और जानवूझकर की जाने बाली आत्म हनन की क्रिया है। यानी यह किसी 
की व्यक्तिगत य स्वैच्छिक क्रिया है। दूसरी ओर प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुरखीम 
सृहित अधिकां श विद्वान इसे सामाजिक घटना पानते हैं, यों कि आत्महत्या 
च्यक्ति पर उप्तके समूह के एक अस्वस्थ दवाव का ही परिणाम होती है । 
इसलिए माना यह जाता है कि आत्महत्या स्त्रियों की तुलना में पुरुष, प्रामीण 
की तुलना में शहरी, विवाहितों की तुलना में अविवाहित, सुहागिनों की 
तुलना में विधवाओं तथा पंतान वालों की तुलना में निस्ंतान वालों द्वारा 
अधिक की जाती है। इन निष्कर्षों को मोटे रूप में मान लिया जाए तो 
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आत्महत्या स्वत सामाजिक परिणतियो से प्रभावित ऐसी व्यक्तिगत क्रिया हो 
जाती है, जिम्तका प्रभाव प्रत्वक्ष या परोक्ष रूप से मम्पूर्ण समाज पर पड़ता है, 
इसलिए इस समस्या का हल खोजने का दावित्व भी समाज पर आ जाता है। 
पिछले दिनो जबपुर मे फ्रेमी-प्रेमिका द्वारा एक साथ आत्महत्या करने 

से पूर्व कथाकधित रूप से ब्रियाह रचाने से प्रेमिका द्वारा सुहाग के प्रतीक वस्त्र, 
चूडियाँ, मगलस्लूउ व माँग को धारण करने, मरते से पूर्द एक दूसरे के गले 
लिपटने व स्वेच्छापूर्य क ऐप्ता कु त्य किए जाने सवधी पत्र लिख रर जाने बी 
जैसी घटनाएँ बढ रही है । उसे दो पीढियो में बढ़ते अन्तर, युवाओं मे स्वतंत्र 
निर्णयो के लिए बगाबत करने फी बढ़ती प्रवृत्ति, परम्परागत भारतीय बिचारो 
पर बढ़ते पश्चिमी प्रभाव, टेलीविजन क्री चकाचौध में चिन्तनपूर्बक निर्णव 
लेने की घटती क्षमता व प्रेम रुरने वाले हर युवा को गलत समझने की धारणा 
के सदर्भ में देखने से ही शारणो को कुछ गहराई से समझाया जा सकता है। 
जिस लडका-लडकी का प्रेम इतनी कुर्वानी देने की ऊचाइवां छू चुफ्रा हों 
आर जिनके माता-पिता, नजदीकी रिश्तेदार, मित्र व समाज क्रेवल अपने 
धोथे अहम्‌ , तथधाकधित बदनामी , जाति वन्धनो के प्रपचों ब किसी आर्थिक 
लाभ के लालच मे इस बधार्ध को जानवूझ कर स्वीकार नही करें, प्रेमी युगल 
के सामने घर छोडकर चले जाने था दुनिया ही छोड देने के अलावा विक्रेल्प 
बचता भी क्या हे ? हमारा समाज जिम सक्रमण काल से गुजर रहा है उसमे 
सामाजिक व पाण्विएिक परम्पाओ , यौन सम्वन्धो पर सीमाओ, परिवार व 
समाज से जुडे एहने की मजबुरियों व समाज पर व्यक्ति बी निर्भरता जैसे तत्वों 
में आधारभूत अन्तर नहीं आया है | इसी कारण से युवा अपने प्रेम का 
सार्वजनिक प्रदर्शन करने, वयस्क के रूप मै मिले अधिकारों का उपयोग करने, 
प्रेण को न्यायालय के माध्यम से विनाह मे बदलने, विरोध करने वालो से 
तर्कपूर्ण वार्ता करने व घर से वाहर निकलने देने जैसे बधनो करा प्रतिकार करने 
का साहस नही ज्ुटा पाता है। दूसरी ओर आज का युवा परिणाम प्राप्ति की 
शीद्धता थे इन्तजार, सहनशीलत्ता थ भणन्वय जैछे शब्दो फा आर्व ही भूलता 

जा रहा है। इमी आतुरता मे वे आत्महत्या के विकल्प को ही चुत्र लेते है। 

युबाओं में आत्महत्या में हो रही बुद्धि दर के लिए टेलीविजन के 
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माध्यम से स्वछ॑दतापूर्वक परोसी जा रही हिंसा, कामुकता, हर प्रकार की 
परम्पएओं का विरोध करती आधुनिकता व वर्जनाओ को हर कीमत पर 
तोडने की सीख जिम्मेदार है ) स्वाभिमान, जुनून, शाति जैसे प्रत्येक मेघा 
सीरियल में वह सब कुछ करने की प्रेरणा दी जाती है जिसे हमारे समाज मे 
करना एक प्रकार से असम्भव सा ही है। इन सीरियद्रों >मेन्सैक्स के लिए प्यार 
के ढोंग, विवाहेत्तर॒ सैक्स सम्बन्धो, एक ही सुपर सा च्पक्तियो 
पे प्तावबन्ध, ब्लैकमेल, पैसे के दम पर प्री पुरुष खरीदना या 








सामने बच्चों द्वारा अपने प्रेम सम्बन्धों की घुज़ कर चर्चा फरना।-पैसे 
जिस्म बेचने के अलाबा क्या दिखाया ज ग 72 भारतीय समाज म 
सरसर ऐसे झूँठे चरित्रों से करबाई गई स्वाभादिक 
युवत्तियाँ जिन्दगी को महीं पाती हैं तो उनमें कभी हलऊएहीं ही सकने वाली 
कुंठाएं जन्म लेती है। ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला दृढ इच्छाशक्ति, तर्कपूर्ण 
पोच व उच्चाकां क्षाओं पर नियंत्रण से ही किया जा सकता है; जिनका सर्वथा 
अभाव होने के कारण अपने ही अस्तित्व को समाप्त करने का सरल लेकिन 
भीरूतापूर्ण रास्ता अपनाया जाता है। 
यह तथ्य विडम्बनापूर्ण ही है कि साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक विकास व 
आधुनिकता के साथ ही दहेज, मातृटीनता, वियाह विच्छेद, पारिवारिक बिघटन 
व शेमान्स के कारण होने चाली आत्महत्याओं का ग्राफ भी उसी गति से 
बढ़ता जा रहा है। दहेज के कारण आत्महत्याएँ ब इसके लिए मजबूर करमे की 
हरकतें दुर्भाग्य से शिक्षित, सम्भ्रांत व आधुनिक दिखने वाले परिबारों में ही 
अधिक हो रही हैं। आज समाज में दिखाबे की प्रवृत्ति जिस प्रकार बढती जा 
रही है, उसी कारण से दहेज के दानव का प्रभाव भी बढता जा रहा है। बढती 
बेरोजगारी, शिक्षित की अनुपयोगिता व आम रूप से फैल रही अकर्मण्यता ने 
दहेज की विकृति को बढाया ही है। अमीर दिखने, अधिकाधिक वस्तुओं का 
उपभोग करने व हर एक को पीछे छोड देने की हवस ने विवाह के बाजार में 
आम लडके की कीमत को भी वहुत अधिक बढा दिया है, इसीलिए मिडलची 
पाएं की उपेक्षित, उत्पीड़ित, उप्र में बडी, लेकिन स्वाभिमानी तथा माता 
_ या पिता बिहीन लडकियों के सामने सभी विपत्तियों से हल का केबल उपाय 


72 


अपने को समाप्त कर लेने का ही रह जाता है। विवाह के बाद महिला को घर 
की जूती व उसके परिवार वालो को हेय समझने की मानसिकता से हम मुक्त 
नहीं हो सके है तधा दूसरी ओर टेलीविजन, समाचार पत्र व पत्रिकाओं के द्वारा 
नारी को विद्रोह करे की शिक्षा दी जा रही है, इसीलिए जरा सी मनचाही नहीं 
होने पर बास्तव में विद्रो ह वहीं कर नारी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती 
है | नये वातावरण ने नारी क्रो साहसी, विद्रोही व सतर्क बनाने के स्थान पर 
भर, भवभीत व निराश बना दिया है। लोकलाज, समाज व पुरुष की महत्ता 
उसे आज भी स्वीकार करनी पडी है। सतानहीन होना आज भी किसी बीमारी, 
शारीरिक दुर्बलता या पति की कमजोरी का परिणाम नहीं बल्कि भगवान का 
अभिशाप ही माना जाता है। कामकाजी, शिक्षित व प्रवुद्ध महिलाएँ संतानहीन 
होने बी स्थिति मे सास, ननद, पति व समाज के तानों को स्वाभाविक रुप से 
सहन नहीं कर पाती है तथा प्रतिबाद करने का साहस जुटा पाना उस स्थिति मे 
उनके ब्त का होता नहीं है। ऐसे मे निशाशा का शस्ता या क्रोध के कारण 
आत्महत्या को अपना लिया जाता है। 
मानसिक्र कारणो से होने वाली आत्त्महत्याओ की संख्या भी असामान्य 
रूप से तेज़ी से बढती जा रही है | यहाँ संवेशात्मक अस्थिरता, निराशा, होने 
भावना, मद बुद्धि व मामसिक रोग जैसे कारणों को महत्त्वपूर्ण माना जा सकता 
है। नौकरी के लिए दी गईं परीक्षा मे असफल होने, साथियों के सामने किसी 
द्वाश डाट दिए जाने, मोटर साईल के क्रय के लिए राशि उपलब्ध नहीं 
करवाने या शराव आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाने जैसे कारण पर 
आत्महत्या होने बी घटनाएँ आज हो चली है। अच्छे स्कूलों में पढाई के नाम 
पर दो-अढाई साल के बच्चो को स्कूल भेजने, होम वर्क, नियमितता व 
अनुशासन के वाम पर उन्हे दबाए रखने, हर बच्चे से हर क्षेत्र में शीर्ष सफलता 
की क्षपेक्षाएँ एपने, उन्हे आया या टीचर के भरोसे छोड़ देने, बहुत छोटी उम्र 
से ही छात्रावास के हजाले कर देने व व्यस्त माता-पिता द्वाय उन्हे प्यार किए 
जाने की औपचारिक्ता भर निभाने जैसे परोक्ष कारणों से उतकी मानसिकता 
विद्रोह या हताशा की हो जाती है। दोनो ही स्थितियों में जरा से विपरीत 
बाताउएण में आत्महत्या की आशऊाएँ बहुत अधिक बढ जाती है ) बेमेल 


73 


वियाह, वियाहो परात आपसी तालमेल के अभाव, कार्यशील पति वा पत्नी 
ढ्वाशा किसी अन्य के साथ सम्बन्धो की प्रनिष्ठता ब पत्तों द्वार पति से आगे बढ 
जाने जैसे कारण वर्तमान में विवाहित व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित 
ऋर रहे हैं। 

खुलेपन की ओर तेजी से बढ़ रहे सामाजिक जीवन, उन्मुनतापूर्ण 
प्रदर्शनों ब थोथी आधुनिकता के चक्कर में नजदीकी मित्र ब्र रिश्ते टार, फेमेली 
डॉक्टर व अध्यापक, आफिस क्रे कमंचाराी ब नौकर तक कम आबु की 
लद्कवाँ से मैक्स सम्बन्ध स्थापित करने मे सफल हो जाते है । दुभांग्व से 
मम्तुर व बह, चाचा व मामा के बच्चो , देवर व भाभी, वहाँ तक कि सौतेला माँ 
या बेटी से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना आम वान सौ हो गईं है। ऐसे 
मम्बन्धों का रहस्य खुलने पर मूल रूप से मद्धिवादी इस समाज में आत्महत्या 
स्वत श्रष्ट विकल्प बन जाता है,। धनी होने के लिए नए पीढी के लोग शरीर, 
इंगान, रिख्ता, नैतिकता, आपसी विश्वास सबका सौदा करने को तैयार हो 
जाते है, लेक्नि बांछि त सफलता नहीं मिलने पर कानून व समाज के डर से 
जम भीर्तापूर्ण रास्ते को चुन लेते हैं| इन पारिस्थितियों में आत्महत्या को 
किसी भी रूप में किसी का भी व्वक्तिगत मामला नहीं माना जा सकता है ] वह 
एक सामाजिक बुराई है जो सामाजिक मान्वताओं के परिवर्तन के इस संक्रमण 
काल प्र युवाओं में ज्यादा बढ रहो है, जिसे उन्हे गले लगा और अधिक बढ़ने 
मसराका जा सकता है, तिरस्कार करके नहीं । 

पाणछ 
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देश बचाओ नारे का यथार्थ : वस आह्वानकर्ताओं 
का स्वार्थ 


प्रथम आम चुनाय से लेफर आज तफ प्राय प्रत्येक राजनतिक दल 
'देश को बच्चाने' के लिए अपने नेता के हाथ मजबूत करने का आह्वान चुनायो 
व स्थय रे सक्टट के समय करता रहा है | समय - समव पर दण में साम्प्रदाविक्ता, 
अलगाययाद, विदेशी आक्रमण, आतफ्याद, जिदरशी हस्तक्षेप आदि का भर्य 
दिखा कर चुनाव जीतने क लिए जनभावना के साथ खिलयाड़ किया जाता 
रहा है | इसी प्रकार गरीयी उन्मूलन, आर्थिक य सामाजिक असमानता थी 
ममाप्ति, सामाजिऊ स्वाय, ग्रामीणों का तिकास, स्वायलम्बन, महिलाओ यो 
समान अधिकार , रोजगार, जिस्तार जैसे नारे भी चुनाव शस्प के रूप में काम में 
लिए जात रह है। वर्तमान में ऋग्रेस विकास व स्थिरता, बीजेपी राष्ट्रीय अखण्डता 
ये सम्फति सुरक्षा, समाजवादी ये जनता दल सामाजिक न्याय के मुद्दो को 
उठाल रह ह | पिछले दणको मं आम जनता जी उत्रति के लिए समाजनाद, 
अनयों दय, बीमसूत्री कार्यक्रम, समच्वित ग्रामीण प्रिफास कार्यक्रम, पिछड़े 
का पहल, नहर व जयाहर राजगार बोजनाएँ, राष्ट्रीय ग्राम- रो जगार कार्यक्रम 
जैसे पता नही अरबो रुपया पी कितनी वोजनाएँ क्रिवान्वित की गई। महिला, 
थ्रप, शिक्षा रोजगार मे लेकर सस्कुति तक की नीतियाँ घापित ऊर दी गई । 
गुप्तवरी, आन्तरिक सुरक्षा, प्रतिरक्षा व अति-विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के 
नाम पर अफल्पनीय राशि व्यव यी जा रहो है । इन सदक बायजूद जिस देश 
को बचान का नारा आज भा लगाका जा रहा ह, प्रश्न उठता है उसमें बचाने 
को रह ही क्या गया है ? 
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क्या हम भ्रप्ट, असक्षम, उत्तरदावित्वहीन व संवेदनहीन हो चुकी 
प्रशासनिक व्यवस्था, बेरोजगारी, उच्छु पलता, उन्माद व दायित्वहीनता का 
कारपाना बन चुकी रिक्षा व्ययम्बा, जिषरमता, विद्वेप, विग्रह व विस्ण्डन का 
पर्याय बन चुवी सामाजिक व्यवस्था, हिसा, अत्याचार, अश्लीलता, कामुकता 
की ओर तेजी से बढ रही संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं ? क्या हम चाहते हैं 
फ्िनिस्न्‍्तर रूप से गरीबी, वेरोजगारी, निरक्षरता, बीमारी, असमानता बढ़ानी 
जा रही अर्थव्यवस्था, गरीबों, ग्रामीणों व असहायों झा उपल्म उडाती 
चिकित्सा व्यवस्था, अपराधियों, अमामाजिक तत्यों, पाएं डियो य स्वार्थियो 
बी गिरपत में आती जा रही चुनाव व्ययस्था, हँगामो, बहिष्फार, माग्पीट, 
धरनों के अड्डे बनती जा रही विधाविकाओं को बचाने के लिए किसी के हाथ 
मजबूत करते रहे ? बया हमारों चाहत यह है कि हमारे प्यारे देश में फेबल 
प्रोटालों, पटवंप्रों, तिकड़मचाजी, वयानवाजो, थीथे दौरों में व्यस्त रहने बाले 
ग़जनेताओं की राजनीति, मनोनवन, तदर्थवाद, पारियास्थाद थ जातिबाद पर 
आधारित दलीय व्यवम्धा, धर्मोन्माद, प्रतिशोंध, आडम्बर ब कट्टरपंथ को 
बढ़ाने वाली धर्मनिरपेक्षता, हत्या, डकैती, बलात्कार, आतंक, अपहरण, 
तस्करी, हिंसा को बढ़ते हुए देखती भर रहने वाली शासन व्यवस्था, फूलती - 
फलती रहे ? क्या हम गुण्डों को मंरक्षण, गिरेहों को सूचना, शरोफ़ों को 
धमकी देने तथा असामाणिऊ तत्वों से मेल- जोल रखने वाली पुलिस व्यव्रम्धा, 
कर चोरी को सम्भव, ईमानदार को परेशान, सरकारी छजाने क्रो घाटा व 
काली कमाई में वृद्धि करने घाली कर व्यवस्था तथा उत्पादन को हतीत्मारित, 
वज्ली माल को प्रोत्माहित व पल-पल पर बाधाएँ पैदा करने घाली लाइसेंस 
व्यवस्था को क्रायम रपने के लिए देश बचाए रफना चाहते हैं ? 
देश बचाने का नाश लगाने वालों से कोई यह पूछे कि यह क्या किया 
जारह है ? बल्कि स्वतंत्रता ब्राति के वाद से इसके मौयोलिक क्षेत्रफल में भी 
कमी आती जा ग्ही है ओर स्वार्थी राजनीतिबाज बिना किसी टर्म व झिझक 
के ,अपनी म्त्ता बचाने के: लिए देश बचाने का आह्वान करते रहते है । चर्ष 
960 तऊ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही भारत करे क्षेत्रफल को 32 लाप से 32 लाख 
60 हजार वर्ग डिलोमीटर के बीच पाँच घार परिवर्तत फिया घ वर्ष 96 में 
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तो उसने जम्मू कश्मीर को भारत के एटलस से ही हटा दिया । पाकिस्तान ने 
वर्ष 947 में ही 32 हजार 500 वर्ग मील जमीन भारत से झपट ली व दो 
हजार वर्ग मील का इलाका चीन को दे दिया। चीनी दबाव के आगे हमने 
तिब्बत पर अपना अधिकार छोड़ा व बंग्लादेश को जमीन भेट की। चीन हमारे 
हजारो वर्ग कलोमीरर क्षेत्र पर नाजायज कब्जा किए हुए है व 965 के युद्ध 
के बाद कच्छ की 320 वर्ग मील जमीन युद्ध मे बिजय के बाद पाकिस्तान को 
पेट की गई। सत्ता मे रहने वाले ब देश बचाओ का राग अलापने बाले 
राजनीतिबएजो ने भारतीय भू-भाग को इस प्रकार बाँटा है जैसे वह उनकी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति हो । यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नही है कि गुप्त रूप से 
चीन व पाकिस्तान के साथ यथास्थिति के समझौते करने की योजनाएँ बन रही 
है। देश को बचाने का दावा करने वालो का कोई भरोसा नही कि वे कंब 
अमेरिकी दबाव में आकर भारत माता की अस्मिता का ही सौदा कर लें। 
क्‍्यी कि वे किसी के भी कितने ही दबाव के अनुसार देश के अस्तित्व को तो 
दाँव पर लगा सकते है, लेकिन सत्ता सुख नहीं छोड सकते हैं। ऐसे ब्यक्तियो 
को देश बचामे का आद्वान कपने का क्या नैतिक अधिकार है ? इस प्रश्न का 
कोई सार्थक मतलब तब ही निकल सकता है जब इसे हजारो -लाखों व्यक्तियों 
द्वारा एक साथ व प्रभावपूर्ण तरीके से पूछा जाए। 
पूछा तो यह भी जाबा चाहिए कि देश को क्या इसीलिए बचाए रखना 
है, जिससे तीस करोड व्यक्तियो के पीडादायक गरीबी व पचास करोड़ के छत 
रहित आवास के हालत में जिन्दा रहने बालो के होते हुए भी राष्ट्रपति 335 
कमरो , 3 किलोमीटर लम्बे बरामदो, 3 एकड़ मे फैले अति झुन्दर बाग- 
बगीचो वाले मकान में रह सके व उसके रखरखाव पर प्रति बर्ष अरबों रुपए 
खर्च किए जा सके । हत्या, लूट, बलात्कार, तश्करी, देशद्रोह घ अनेकों 
वित्तीय अनियमितताओ के आरोपी मंत्रियों , सासदो व विधायकों की सुरक्षा 
पर गरीब देश की जनता का अरबों रुपयो का पर्च किया जा सके ? शायद 
देश बचाने वाले चाहते हैं कि केवल एक बार मनोनयन या तथाकथित चुनाव 
से जनप्रतिनिधि बव जाने पर उन्हे सरकारी मकान, निशुल्क पानी व बिजली, 
यात्रा सुविधा, पेशन व अनेको अनग्रितव लाभ मिलते रह सके । सरकारी खर्चे 
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अपनी ही वहनो व माताओ को सरेआम वेश्यावृत्ति के लिए परोसने वाली 
जनजातियों के लिए ऐसे आह्वानकर्ता बिल्कुल भी चिंदित क्यो नहीं हैं ? 
उनका मन कागज बीनने बाले करोडो प्रानवो , भूसे पेट सोने बालो, मल त्याग 
के लिए खुले स्थानों का उण्योग करने वाली लक्षिमयों को देख कर विचलित 
क्यो नही होता है ? 
निष्क्ष बिल्कुल सीधा व स्पष्ट है कि जो देश को बचाने की जितनी 
बाते करते है, देशवासियों की भलाईं उनसे बचे रहने में ही है, क्योकि ऐसे 
कहना उनकी आत्मा की नहीं वल्कि पाखण्ड, स्वार्थ व सत्तालोलुपता की 
आवाज़ है। बे देश के नाम पर अपनी सत्ता, सुख सुविधाओं ब प्रभाव को ही 
बचाए रखना चाहते हैं। देशवासियो से उनका सरोकार नही के बराबर ही है! 
एछणएए 
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पश्चिम का मानवाधिकार सरोकार : हमें क्यों 
हो स्वीकार 


पाकिस्तान के कुछ मदरसो में छोटे वच्चो के साथ किए जा रहे अमानवीय 
व्यवहार की चर्चा पश्चिमी समाचार माध्यमों में कई दिनों से शीर्ष स्थान बनाए 
हुए है। बौचीसी व वाइस ऑफ अमेरिका प्रसारण माध्यमों व वाशिंगटन पोस्ट 
बगाजिंवन जैसे समाचार पत्रों मे रोज इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रसारित व प्रकाशित 
हो रही है। समय-समय पर ऐसा ही भारत में गलीचा, पटाका, माचिस व 
जबाहरात उद्योग में लगे व चाय, पान, सडक छाप ढाबों पर काम करने वाले 
यालकों के सम्बन्ध में छपता रहता है | इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा 
सकता है कि भारत जैसे चिक्ासशील राष्ट्रों में क्रोडों वच्चे दवनीय परिस्थितियों 
में जी रहे हैं, लेक्रिन अस॒त्य यह भी नही है कि अमेरिका सहित पश्विमी राष्ट्रों 
में भी असंखय बालक-वालिकाएँ घो र अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। 
यह अलग बात है कि ऐसी खबरें पश्चिमी राष्ट्रों के समाचार माध्यमों पर 
प्रभावी नियंत्रण व हमारी हीन मानसिकता के कारण कभो व्यापक्र रूप नहीं ले 
पाती हैं। पता नहीं हम अमेरिका के इतने दवाव में क्यों हैं कि उसके हर दावे, 
प्रतिवाद व उलाहने को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं ? उसकी दोगली ब 
दुशग्रहपूर्ण हरकतों को उजागर करने के लिए यह एक ही तथ्य पर्याप्त होगा 
चाहिएकि उसके द्वारा मानवाधिकारों के नाम पर सबकी नाक में नकेल डालने 
के प्रयत्तों के बावजूद वर्ष 979 में 30 राष्ट्रों द्वारा महिला अधिकाएं के 
लिए प्म्पन्र समझौते पर उसने अभी तक हस्ताक्षर वहीं किए हैं, जवाकि 
केवल विकासशील राष्ट्रों में महिला अधिकारों के हनन का सर्वाधिक मुखर 


80 


विरोध उसी के द्वारा किया जा रहा है। 
समब रहते इस वात को समझ लेना अति आवश्क है कि अमेरिका के 
हर कहने व करने करा सीधा अर्थ अपने दवदबे को बनाए रखने का है, जिससे 
उसके व्यापारिक हितों का सरक्षण होता रह सके | इसफे लिए उसकी वीति 
भारत जैसे उभरते जा रहे विफासशील राष्ट्री को इसी बहाने बदनाम, परेशान व 
नकारात्मक रूप से प्रभावित करते रहने की है। उसकी इस मौति का प्रतिकार 
अपनी ओर से दिए जाने बाले स्पष्टीजरणो से नहीं बल्कि “आक्रमण सबसे 
बडी सुरक्षा' के सिद्धान्त का पालन करने से ही सम्भव है । पता नहीं हम यह 
क्यो मान कर चलते है कि माववाधिकार बवा है का निर्धा एण केवल अमेरिका 
या पश्चिमी र्ट्रो द्वारा ही फझिया जा सकता है । बास्तविकता तो यह है कि 
मानवाधिकार हनन का निर्धारण निरपेक्ष रूप में मही बल्कि देश, काले व 
पारस्थिति वी सापेक्षता के आधार पर ही क्रिया जा सकता है | भारतीय 
सस्कारो के आधार पर तो बिबाह सामाजिक बधन पर स्त्रीगमन महापाप व 
सतान की देखभाल नैतिक दायित्व है । इन मर्यादाओ को नहीं मानना 
मानवाधिकार तो क्या अदृश्य शक्ति की सत्ता को चुनोंती देने जैसा है और यह 
सब कुछ पश्चिमी देशो मे सर्वांधिक हो रहा है। अकेले अमे रिक्रा मे प्रति वर्ष 
हजारो बज्ले मां-बाप की पिटाई से मौत के मुँह मे चले जाते है, लाखो स्त्रियाँ 
पतियो की पिटाई से मानसिक रुप से विकृत हो जाती है व हजारों के गर्भ मिर 
जाते है । वहाँ कार्यशील महिलाओ का शारीरिक, मानसिक व आर्थिक 
शोषण शायद सर्वाधिक होता है। ऐसी अधिसख्यक महिलाओं को सम्ध्रांदता 
का आवरण ओबढे हुए वेश्याओ का सा जीवन जीना होता है, समान कार्य के 
लिए कम वेतन व सुविधाओ को मजबूर होना होता है। यह तथ्य अनिश्वसनीय 
होते हुए भी सत्य है कि अमेरिका मे स्त्री के यौन शोषण से मुक्ति के सबसे 
प्रभावी उपाय-विवाह की न्यूनतम आयु सीमा व पंजीयन का कोई नियम नहीं 
है व फ्रास मे पति की स्वीकृति के बिना पत्ती बैक मे अपना याता नहीं खोल 
सकती है। इसी का परिणाम है कि अकेले अमेरिका मे अति क्रम आयु की 
एक करेड से भी अधिक बालिऊाएँ गर्भवती है, जिनके ऊष्टो के सामने भारतीय 
बाल अमिफो के कष्ट तो कुछ भी नही है, वयो कि इतमे से अधिकांश तो वे 
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बालिकाएँ हैं, जिनके माता-पिता ने अपने स्वार्थों के कारण उन्हे त्याग दिया 
है। यह घोर अमानवताबादी कृत्य नहीं तो क्या है ? जो पश्चिमी समाज भारत 
में वेश्याओं की अमानवीय परिस्थितियों को चटकारे लेकर प्रचारित करता है 
उम्तके हालात क्या हैं ? वैसे तो पूरा पश्चिमी समाज ही रंडीखाना है, लेकिन 
अवोध बालिकाओं के प्ाथ उनके पिता, भाई व रिश्तेदार जैसी यौन क्रियाएं 
करते हैं, उसके लिए सजाए मौत भी अति न्यून दण्ड माना जाएगा, लेकिन 
निषुर अमेरिकी प्रशासन तो इसे अन्यथा लेता हो नहीं है। 

मानव को मानवीय परिस्थितियों में जिन्दा रखने का मूल अधिकार है 
वो सम्बन्धित सरकार का ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाना कर्त्तव्य है, 
लेक्नि अधिकांश पश्चिमी सरकारें इस दृष्टि से तो मानवाधिकारों क्या मानव 
का ही उपहास उडा रही हैं। यहाँ शराव, हेरोइन, सैक्स, जुआ, वाल अपराध, 
प्राप्वारिक टूटन, विवाह संस्था की अवहेलना, हिंसा व अन्य अपराधों के 
कारण जीवन असहनीय ही नहीं बल्कि नारकीय बना हुआ है | मानसिक 
रोगियों, उपेक्षित वृद्धों, छिटकाए हुए बच्चों, तलाकशुदा महिलाओं , 
अविवाहित जोड़ों , अवयस्क वेश्याओं , अपराधी गिरोहों की बढ़ती संख्या ने 
आम नागरिक को आतंकित, असहाय व दुखी कर रखा है | हिंसा, बलात्कार, 
आतंक, जोरजवरदस्ती ने परिस्थितियों को वारकीय वना रखा है। मुद्दा यही है 
कि इस सबको मानवाधिकारों का धोर उल्लंघन मानते हुए अमेरिका के साथ 
प्रश्चिमी ग़ट्टों को कठपरे में खड़ा क्‍यों नहीं किया जाए। 

कैसी विडम्बना है, जिस देश ने इसक, हैथी, क्यूबा, सोमालिया जैसे 
राष्ट्रों के करोड़ों नागरिकों को केवल अपने हितों के लिए आर्थिक प्रतिवंधों 
के द्वाग़ नरक भोगने के लिए मजबूर कर रखा है, उसे कोई भी खुलेआम 
मानवाधिकारों का भक्षक नहीं कह रहा है। अगर कोई अपराध किया भी है तो 
इन शष्ट्रों के शासकों ने तो, फिर सजा वहाँ के नागरिकों को क्‍यों ? यह तो 
सणसर मानवता के विरुद्ध अपराध है, अमेरिका को भारत में आतंक के पर्याय 
बन चुके व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई तक में मानवाधिकारों का 
उल्लंघन नजर आता है, उस्ता दिल पता नहीं क्यों दवा की कमी के कारण 
विलख-बिलख कर मरते बच्चों व बृद्धों को देखकर भी पत्थर का हुआ रहता 
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है। सोमालिया, इथोषिया, हैथी, वियतनाम जैसे देशो में लाखो -करोड़ों नागरिक 
आज भी अपग, पिऊृत व बीमार होकर अमेरिका को कोस रहे है, इसने 
अपनी मूछ ऊची रखने के चक्कर मे रासायनिक हथियारो , गोला-बारूद व 
हथियारों का असहाय ब निर्दोष नागरिको के विरुद्ध निर्दयतापूर्वक उपयोग 
किया है। यह बही अमेरिका है जिसने लाखों मानवो को परमाणु बम से मारने 
व अन्य करोडो को शारीरिक व मानसिक रूप से अयोग्य बनाने तथा पेरू, 
उत्तरी बिबतनाम को बजर भृमि मे परियर्तित कर देने में किसी भी मानवीय 
मूल्यों, अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया या कानून की चिन्ता नहीं की। अपने ही कानून 
का सौधा उल्लघन कर आज वह क्यूबाई शरणार्थियों को अपने यहां आने से 
रोक कर उन्हे उस देश में रहने को मजबूर कर रहा है, जिसे राष्ट्रपति क्लिंटन 
*काराबास' की सज्ञा देते रहे है। यह कदम घोर अमानवतावादी कैसे नही है ? 
जब इतना कुछ करना मानवाधिकारों का उल्लघन नहीं है तो जो बच्चे 
स्वेच्छापूर्वफ अपना पेट भरने को केवल काम करते है, उसे मानवाधिकारों 
का उल्लघन क्यो माना जाना चाहिए। 

हमे पश्चिमी राष्ट्री को यह बताना चाहिए कि जिस देश की तीस प्रतिशत 
जनेसख्या घोर गरीबी का जीवन जी रही हो, पाँच करोड़ के पास कोई काम 
नहीं हो, दस करोड गदी वस्तियों मे रह रहे हो, 45 करोड निरक्षर हो / वहाँ 
पश्चिमी मापदण्डो के अनुरूप जीवनयापन, काम की परिस्थितियों, स्वास्थ्य 
सेवाओ व पर्यावरण शुद्धता की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ आधे 
समय भूखे रहने, दुर्गधपूर्ण ब सीलनभरी जगहो मे निवास करने ब पोशाक के 
नाम पर केवल तन को डैंके भर रहने की मजबूरी हो, वहाँ बच्चो को काम से 
बचित करना उन्हे जानबूझ कर मरने को बाध्य करने के समान ही है। जब तक 
कि कोई सार्थक वैकल्पिक व्यवस्था नही की जाए। जो कि हर मामले में होना 
पूरी तरह असम्भव है। यह सही है क्रि बीडी, जवाहरात, भयन निर्माण जैसे 
उद्योगों में बाल श्रमिको को उनकी क्षमता से ज्यादा काम करवाया जाता है, 
लेकिन इसका मतलब यह नही है फि उनके द्वारा उत्पादित माल का बहिष्कार 
ही कर दिया जाए: यह तो बीमारी को दूर करे के स्थान पर बौमार को मोसते 
जैसा हुआ। तो फिर जो पश्चिमी उत्पादक विकासशील देशो मे नियेध दयाइयो, 
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ओ , रासायनिफ ब अन्य सहारक्त हथियारों आदि का निर्वात ज्ग्ने 
बया सता टो जानो चाहिए २ 

अजीब विड्बना है, वो टेजट्रोही, परथप्रष्ट, असामाजिक व आदतन 
अपगधी तत्य विवा बज़ह आम नार्गारिक्षों को राज मार रहे है, बहाँ पश्चिसोी 
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सष्ठी को मादयाधिकार हतत नजर नहीं 
सैनिक या पुलिस आर बाई में इसके अलावा छुछ टिखता 
घित मानवाधिजारें की रक्षा के लिए 


रिज्ा और उसके साथी देश तो बहा चाहते है फि हमे 
ज्सी भी तरह भटकावा जाए, लेकित अंतिम निर्यय तो हमें 
हम उसके टबाब में सव छुछ स्वीकार करते चले या उसको 
उद्यामर कर उसे रक्षात्मक होने को सजबूर्‌ करें । श्रेष्ठ विकल्प तो दूसरा ही है। 
जरगत कपल दृढ़ राजनैतिक इच्छासक्कि जुटाने, सपान परिस्थितियों बाले 
देशों क्षो संगाठत करने व नियोजित रूप से आक्रमण करे की है। 
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साम्प्रदायिकता का बढता उनन्‍्माद : आखिर 
रुके कैसे ? 


प्रजातात्रिफ राजनैतिक व्यवस्था मे धुतीकरण एक सतत एव स्वाभाविक 
प्रक्रवा है, जिसे राजनैतिक विकास के लिए एक सीमा तक आनश्यक भी 
माना जाता है। यदि उसका आधार मिद्धान्त, चिन्तन व नीतियाँ हो, लेक्नि 
चर्तमान में भारदीय जनता पार्टी ऊे नेतृत्य मे घोर पुरातन पंथी, धर्मान्ध व सत्ता 
लोलुप ताउतो द्वारा छद्म धर्मनिरपेक्षता की अस्वीऊति, सस्कृति की रक्षा, 
तुष्टिजरण नीतियो के विरोध, रामशज्य की स्थापना, राम मंदिर के निमांण, 
राष्ट्रीय अछण्डता व स्वायलम्बन पर आधारित अर्थव्यवस्था की प्राप्ति के 
लथ्ष्य के नाम पर ऐसा कुछ किए जाने की जो कुचेष्टाएँ की जा रहो! है क्या 
उन्हें प्रजातात्रिक व्यवस्था की अनियार्य बुराई मान कर सहन करते रहा जाए? 
ऐसी चेष्टाएँ निश्चय ही श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ साधन के सिद्धान्त के अनुरूप तो नहीं 
है। इतना ही नही ऐसी चेष्टाओ की सफलता की तो बहुत दूर की बात है इनका 
विचार ही राष्ट्रीय अखण्डता, धर्म निरपेक्षता व सामाजिक सहिष्णुता के लिए 
भारी खतरा बन गया है। तो क्या इन खत से बचाव के लिए धार्मिफ आधारो 
पर राजनैतिक दलो के गठन, चुनाव प्रचार, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना 
जैसे कार्यो पर कानून बना कर रोक लगाना सार्थक उपाय हो सकता है ? ऐसे 
उपायों से कुछ समय के लिए ऐसी हरकतों पर आशिक नियत्रण, एक दल 
विशेष क्रे हितो की पूर्ति व रायैतिक लाभ प्राप्ति की आकांक्षाओ की पूर्ति 
भले ही हो जाए, लेक्नि समस्या के दघंकालीन हल की आश्ञा नही की जा 
सकती है और फिर किन्‍्ही व्यक्तियों, समूहो थ दलों की गतिविधियों को 


प्रतिबंधित करना लोकतांत्रिक सिद्धान्तों तथा आधारों पर ही आघात करने के 
सपान है | निकृष्ट साधनों से श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति आणिर कैसे की जा सकती 
है ? वैसे भी राजनैतिक दृष्टि से ऐसा करना ऐसे तत्वों को शहीद या कुख्यात 
बना कर इनका रास्ता साफ व सरल बनाना ही है। इतिहास से तो इसी तथ्य की 
पुष्टि होती है। तो क्या इन तत्वों को स्वच्छंद छोड़ कर यहाँ विनाश को आने 
दिया जाए? कम से क्रम राजनैतिक दलो के लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है 
। विनक्ता काम ही बात-बात पर आम जनता को राष्ट्रभक्ति, त्याग, बलिदान, 
प्रमपंण के लिए आद्वान करने का है। बस रास्ता केवल एक ही है कि सभी 
भर्मनिषेक्ष, प्रजातांत्रिक व सच्ची राष्ट्रवादी ताकतें मिलकर ऐसे तत्वों का 
संगठित, समन्वित थ दृढ़तापूर्वक राजनैतिक आधारों पर मुकावला करें। इसके 
लिए इन तत्वों की कथनी व करनी के भेद को उजागर करने, छद्‌म चरित्र का 
पर्दाफाश करने, धर्म के नाम पर की जा रही आडम्बरता की खिल्ली उडाने, 
सट्टीय अखण्डता की आड में रचे जा रहे विखण्डताकारी पड्यंत्रों को वेनकाव 
करने, रामराज्य के थो थे नारे की बसखिया उधेड़ने, धार्मिक, चंदे के व्यापार से 
अस्वपति बन बैठे बगुलाभक्तों की कुटिलताओं को चौपट करने व लोकतंत्र 
के नाम पर फाजिज्म के बढाएं जा रहे प्रभाव को हर सम्भव रोकने की 
आवश्यकता है। 

आम जनता जिसे व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं, संकीर्ण स्वार्थो व 
हुण्ठाओं की संतुष्टि के लिए धर्म के नाम पर धर्मांडम्बर की अफीम खिला 
कर भ्रमित, उद्देलित व पथभ्रष्ट करने की कुचेष्टाएँ की जा रही हैं, को सीधे तौर 
पर यह बताने की ज़रूरत है कि इन तत्वों ने विगत में गाय की रक्षा, गंगा जल 
की फेरी, राम शिलाओं की पूजा, मंदिर निर्माण के लिए भेंट, कारसेवकों की 
भर्ती, चलिदानी जत्थों के गठन, चरण पादुकाओं के पूजन, राम मंदिर के 
निर्माण, रामरज्य की स्थापना, अर्थव्यवस्था के स्वदेशीकरण जैसे पता नहीं 
कितने आद्वाव किए व कार्यक्रम दिए हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी उनका 
विश्वास, भक्ति या भ्रद्धा नहीं है। सब कुछ केवल राजनीति में कुछ पा जाने के 
लिए क्या जा रहा है। इसके लिए ये राष्ट्र, धर्म, संत, संस्कार, शांति, बिक्रास, 
सौहाई, व्ववस्था आदि किसी की भी बल्कि सभी की बलि चढाने को तैयार 
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ही नहीं है, बल्कि आमादा है। उन्हे किसी भी सुधार, विकास या सकारात्मक 
कृत्य से कोई लेना- देना नही है, साथ ही उन्हे किसी भी ढोंग, दियावा या 
पड्यत्र करने से परहेज या पछतावा भी नही है। 

यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नही है कि गाय जिसे माता कह कर 
लोगों की भावनाएँ भडकाने के प्रयत्न यदा-कदा हो ते रहते है की सर्वाधिक 
दुर्दशा भारत मे ही हो रही है । इतना ही नहीं इसकी पूजा का नारा देने बाले ही 
इसको दुत्कारने मे सबसे आगे है | किसी भी शहर या गाँव में अनगिनत 
मरिवल ही नहीं वल्कि मरणासन्न गाये यहाँ -वहाँ वू डा- कचरा बल्कि उससे 
भी अधिक निकृष्ट बस्तुएँ पाती हुई आसानी से दे खो जा सकती है। इतना ही 
नही, गाय की रक्षा व गोबध निषेध के लिए कानून बनाने के लिए आंदोलन 
करने व इसी मुद्दे के आधार पर बोटो की फसल काटने के आक्राक्षी लोगो के 
घरो पर बिना दूध देने बाली, वॉझ या आवारा गाय व बूढ़े बेल को बैधा हुआ 
शायद ही किसी ने देखा हो । बैल को बेदनापूर्ण तरीके से जोतने, बाँ झञ गाय से 
हल खिचवाने, इन्हे कत्लगृहो मे भेजने, इनकी हाडियो का लाभपूर्ण व्यापार 
करने से गाय भक्तो ने अपने को पूरी तरह से अलग तो नहीं कर रया है। कैसी 
हास्वास्पद ब निन्‍्दा योग्य हकीकत है कि जो व्यक्ति, दल या सरकार गोहत्या 
निषेध के लिए मृत्युदण्ड जैसे कानून का सहारा लिए जाने को आमादा हैं वे ही 
बाकी जानवरों को लाखो की सख्या मे कत्ल करवाने के लिए आधुनिकतम 
बधगृह खुलजाने के लिए जी-जान से लगे हुए है । जानवर-जानवर मे ऐश्ता 
अमानबीव भेद करना पता नही किस धर्मशास्त्र मे लिखा है ? 

अवोध्वा में फिसी ढाँचे को गिरा कर गर्भगृह पर ही मंदिर बनादे के 
लिए हठ जर रहे लोग सर्वधर्म समभाव की हमारी सस्कृति, अनेकता मे एकता 
की राष्ट्रीय विशेषता, राष्ट्रीय हितो व स्वय मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने बाले 
राम की छवि के विरुद्ध ही हरकते नहीं कर रहे है, बल्कि देश के संविधान, 
काजू, स्वाय पालिका व जनभायनाओ की भी खुलेआम धछ्रियाँ उडा रहे 
है | बादा जिलाफी इनके लिए शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात है » जो लोग 
राम को मर्यव्यापी मानते है वे ही उसके एक मदिर के लिए दूसरे मदिरों को 
सर ध्वस्त कर रहे है। एक मदिर के लिए राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदाकि सौहार्दर, 
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धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक विकास, कानून एवं व्यवस्था एय राजनैतिक 
व्यवस्था को दौँव पर लगाने वाले धर्म व संस्कृति के ठे केदारों को उन हजासें 
भगवान निवासों (मंदिरों) की अश् मात्र भी चिस्ता नहीं है, जहाँ की मूर्तियाँ 
का सौदा चाँदी के टुकडों से किया जा रहा है। भगवान के रहने की जगह को 
छोटी कर व्यापारिक परिसर बनाए जा रहे है। भक्तगणों द्वारा 'भगवान' को 
चुज्वाया ब दैनिक अर्चना के लिए तरमाया जा रहा है तथा पुजारियो को भूखे 
मरने पर मजबूर किया जा रहा है, जवकि विश्व हिन्दू परिषद द्वारा प्रतिवर्ष 
करोड़ों मपए देश एवं विदेश से मंदिर निर्माण, मदिरो के जीर्पोद्धार व अन्य 
निर्माण तथा नियमित पूजा- अर्चना करवाने के नाम पर एकत्रित किए जा रहे हैं 
। इतने धन का धार्मिक कार्यों में लगी ऐसी सस्थाएँ कितना काला या श्वेत 
कार्यो में उपयोग करती हैं, इसका पता तो तव चले जब आय-व्यय का 
कानूनी अंकेक्षण नियमित व आवश्यक रूप से हो । 

वैसे भी राम सहित धर्म के प्राय- प्रत्येक प्रतीक व माध्यम को धन 
कमाने का जरिया बनाकर गरीबों का शोषण व धनिकों का पोषण किया जा 
रहा है। इन प्रतीकों के स्टीकर, बैनर, विंदियाँ, ध्वज, बस्त्र, अंगूठियों एम की 
दुहाई देकर बडे मुनाफे पर बेचे जा रहे हैं। ऐसे ही धर्म यात्राओं, दृश्य-श्रन्‍्य 
कैसेटो , भजन-कीर्तन के आयोजनों में पैसा वनाया जा रहा है। इन सबका 
आर्थिक लाभ स्वाभाविक रूप से धनिकों को ही मिल रहा है। बेचारा गरीब 
तो चन्दे, चढावे व परीद के चक्कर में पिसता ही जा रहा है । वर्तमान में 
राष्ट्रीय की बढ-चढ़ कर बातें करने वाले बीजेपी के पुराने संस्करण जनसघ 
वराप्ररज्य परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरखो का क्या इतिहास रहा 
है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व वे अंग्रेजों के चहेते रहे व स्वतंत्रता संग्राम में उनकी 
भूमिका नगण्य हो महीं बल्कि नकारात्मक रही है| राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी 
सिसे बापू कहने में इस जमात को शर्म आती है की हत्या किसी स्ववसेवक 
द्वारा ही की गई थी, जबकि बापू के मरते समय निकले 'हे राम' शब्दों का 
शजनैतिक लाभ प्राप्ति के प्रयत्व करने में इन्हें जस भी झिझक नहीं आती है। 
गुमान मल लोढा व सिकन्दर बख्त जैसे नेता तो मूर्ति पूजा का विरोध करने 
चाली जपात के हैं व अडवानी झूलेलाल के उपासक हैं तथा प्रोफेसर जोशी 
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स्वनंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में सचांधिक विकास का क्षेत्र आबद 
भ्रष्टाचार ही रहा है। भ्रष्ट राउनेताओं , मंत्रियों , प्रधानमत्रियों , बरिष्ठ प्रशासनिक, 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों व ठेकेदारों की भ्रष्टाचार व ऐसे 
मापतों में ज्यों मितिक दर से हो रही बृद्धि तो ऐसा ही आभास देती है। जन 
पामास्य बी मानसिकता, भ्रष्टाचार को अनैत्िक नहीं वल्कि जीवन जीने का 
अनियार्य कृत्य मानते की होती जा रही है। भ्रष्ट आचरण का आरोपित व्वकित 
समाज में अपने आपको अपमानित, हीन, असहाव वा अलग-धलग महसूस 
नहीं करता है। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घूसखोरी 
या वित्तीय अतिवमितताओं के आरोप लगाए जाने पर न तो सम्बन्धित व्यक्ति 
विचलित य हतोत्साहित होता है और न ही जनता उद्देलित व आंदोलित होती 
है। इस स्थिति के लिए नैतिक स्तर की गिरावट, भौतिऊवाद का प्रसार ब 
शीघ्र सफलता प्राप्ति की बढती आकांक्षा जैसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार के छोटे या बड़े कांड में आरोपित 
व्यक्ति का अपवाद स्वरूप ही दोषी ठहएया जाना । इस निष्कर्ष की पुष्टि के 
लिए बड़ी सादड़ी, चुर्हट, बोफोर्स, प्रतिभूति घोटाला, मोल्ड स्टार जैसे 
अनगिनत मामले गिनाए जा सकते हैं, जिनसे राजनैतिक भूचाल आवा, उच्च 
स्तरीव जाँच के आदेश दिए गए। देशी व विदेशी विशेषज्ञो की जाँच समितियाँ 
बनाई गई, संसदीय जाँच दलों का गठन किया गया, पक्ष- विपक्ष पर आरोप 
पत्र दाखिल किए गए, उच्च अधिकार प्राप्त आयोगमों की स्थापना हुई व 
न्यावालयों ने अपने फैसलों में दोषी ठहराया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को 
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ऊाराबास्त जी सजा मिलना तो दूर आर्थिक दण्ट तक नहीं भुगतना पडा। 
न्वाबालय के फेसले के अनुसार व्वयहार करना व नैतिकता के आधार पर पद 
में स्थागपत्र देना बीते समय यी बाते हो गई है। साजनोतित्ों के लिए सबसे बडा 
धर्म मत्ता मे बने रहने का हैं। 
यह तथ्य नििवाद रूप से सत्य हे कि प्राय शत-प्रतिशत जन प्रतिनिधि 
चुनायो मे प्रत्वक्ष वा परोक्ष रूप से फरजी मतदान कसबाने, सीमा से अधिक 
त्यूय करन, सपमारी साधनों का दुस्प|योग करते, चुनाउ अधिकारियों से सॉँठगॉठ 
करने जे भ्रष्ट आचरण के दोपी होते है। उनयी ही मह व सहमति से हिछा थ 
मतदान पेटिया को उठाने फी घटनाएँ होती है, लेकिन कितने ऐसे दोषी 
व्यक्ति सजा पाते ह ४ इन दिनो पुलिस अधिकारियों के थोक भाग में जो 
तबादले हुए है उमके पीछे राजनेताओं करी 'डिज़ाइर' महन्त्पूर्ण फाएण रहा 
है। प्रत्येक प्रभायशाली राजनीतिज्ञ हर फोशिय कर अपने निवांचन क्षेत्र मे 
अपनी पसद का प्रशासनिक, स्वाबिक व पुलिस अधिकारी लगयाने की जी - 
तोड मॉठ्गॉँठ बैठाने मे लगा है। यही कारण है कि पुलिस अधीक्षक जेसे 
अधिक का एक ही दिन में नवादला हो रहा है। प्रति बर्ष 3) अगस्त को 
पाज्य सग्फाए द्वारा तवादलो पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन इस बार इस 
दिधि के बाद होने वाले तवादलो ने रिकार्ड बनादा है। आखिए क्यो ? स्पष्ट है 
प्रत्वेफ सम्भावित प्रत्वाशी मतदाताओं के समर्थन के अभाव में भी अपनी 
जीत सुनिश्चित फरना चाहता है। यह हर प्रकार से निकट भत्रिष्व मे होने वाले 
भ्रष्टाचार उी पूर्व तैवारी ही है। 
लगता है हम सव भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पूरी तरह से सवेदनहीन हो गए 
है । तब ही तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिभुति घोटालाफाण्ड मे पॉच हजार 
करोड स्पयो से भी अधिक की राशि के लिए दर्जनो मुकदमे चल रहे है, 
उस दुम्साहस प्रधानमत्री को एक क्रो ड रुपए देने का आरेप पत्रकार सम्मेलन 
बुला कर लगाने का हो रहा है | वह खुलेआम पूरी तरह से नियम विश्द्ध 
आचरण जर अपने वकील को लाछो रपए की फीस ओर वकील आजादी के 
बाद में भ्रष्टटम अपराधी झो जमानत पर छुडया रहा है , लेकिन जनता पूरी 
तरह शान है | इसछे भी अधिफ दुर्भाग्वपूर्ण स्थिति यह है कि प्रधानमप्री इस 
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आएप से माता माता की तरह पवित्र निकलने का दावा तो करते है, लेकिन 
कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे है, जवाकि इस आरोप ने नरसिह राव के 
व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री पद दी गरिमा व सम्पूर्ण राष्ट्र की इज्जत को गम्भीर चोट 
पहुँचाई है। ऐसे में भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियो पर निवत्रण कैसे लग सकठा है ? 
व्वक्ति ने पूरे टेश की टोपी उछालने में कोई कसर बाकी नहीं छोडी तथा जिस 
पर राजनैतिक अख्थिरता, साम्प्रदायिक उन्माट व देशद्रोही ताकतों से हाथ 
मिलाने के आरोप लगाए गए हों, उस पर आरोपित ब्वक्ति द्वारा किसी प्रकार 
बी कानूनी कार्रवाई नहीं करना दुखद एव हास्वास्पद ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार 
ब अनिवमितताओं को प्रोत्साहित करने के समान है। राव पर भ्रष्टाचार का 
खुलेआम आगेप लगाना केवल उनकी व्यक्तिगत इज्जत से ज्ुडा हुआ प्रश्न 
नहीं माना जा सकता है। यहाँ मुद्दा प्रजातांत्रिक व्ववस्था, परम्पराओं व 
मान्यताओं का है। देश के प्रधानमंत्री पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप को जब 
तक धो नहीं दिया जाता है भ्रष्टाचारियों के बुलन्द होते होसलों पर रोक कैसे 
लगाई जा मकती है ? 
भ्रष्टाचार के तेज गति से फेलने का एक पहन्वपूर्ण कारण राजनैतिक 
स्तर पर क्सी भी दल द्वारा इसके विरुद्ध कभी भी गम्भीरतापूर्वक ब योजनावद्ध 
तरीके से अभियान नहीं चलाने बा रहा है। बटु वथार्थ तो यह लग रहा है कि 
भ्रष्ट गाजनीतिज्ञों को बचाने के लिए सभी दलों के राजनीतिवाज एक ही है। 
इस सम्बन्ध में सभी दल संगठित व लामबंद हो रहे हैं। चाहे अपना- अपना 
राजनैतिक धरातल मजबूत करने के लिए एक-दूसरे राजनैतिक दलों के 
राजनीत्िज्ञों पर भ्रष्टाचार के कितने भी आरोप लगाए जाएँ ] लगता है किसी 
के भी विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होने देने के लिए सब दलों के नेता सहमत 
हैं। नहीं तो क्या कारण है कि प्रताप सिंह कैरो, मोहन लाल सुखाडिया, 
अन्तुले, शरद पवार, अर्जुन सिंह व ओम प्रकाश चौटाला जैसे भूतपूर्व 
मुख्यमंत्रियों पर गम्भीर आरोप लगाए फिर भी उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा 
सका है, साथ ही इन आरोपित राजनेताओं ने आरोप लगाने वालों के विरुद्ध 
कोई कार्यवाही नहीं की है। आरोप तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र व रिश्तेदारों 
पर भी लगाए गए हैं, लेकिन हर मामले में राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के वाद 
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पता नही वयो आश्चर्यजनक चुप्पी हो जाती है। कनांटक के भूतपूर्व मुख्वमत्री 
बगरप्पा जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप है, स्वय प्रधानमत्री को दो करोड 
रुपए दिए जाने का आरोप सार्वजनिक रूप से लगाते है । उनके विरुद्ध कांग्रेस 
दल के अध्यक्ष श्री राव जैसा सक्षम व्यक्ति अनुशासबहीनता की छोटी -मोदी 
कार्यवाही भी नहीं करे तो आम जनता को आशक्त होने से केसे व बबों 
गेका जा सकता हे ? जवकि इनके लिए किसी व्यक्ति को मुख्यमत्री बनाना वा 
हटाना तो मामूली वात है। ऐसे सर्वोच्च सत्ताधारी को भ्रष्टाचार के मामले मे 
इस प्रकार की चुप्पी व मजदूरी भ्रष्टाचारियो के हौसले बुलन्द ही करती है। 
प्रतिभूति घोटाले क्री जाँच के लिए बनी ससदीव जांच समित्ति का क्रार्यकाल 
जिस प्रकार बार-बार बढाया गया, जाँच के दौरान उसके सदस्यों ने निष्पक्ष 
सोच के स्थान पर राजनतिक हिता को बरीवता दी, सवाही के लिए व्यक्तियों 
को बुलाने मे पक्षपात क्चा, उससे स्पष्ट हो जाता ह + हमारे देश मे जाँच 
समितियां भ्रष्ट व्यक्तियों के नामों व कारनामों को उजागर ऊरने के लिए नही 
बल्कि मम्बन्धित मामले को अपनी मात स्वव मरने के लिए स्थापित की जाती 
ह्‌। 
प्रतिभूति घोटाला काण्ड मे बैको द वित्तीय सस्थाओ के आला अफसर 
जिस प्रकार गम्भीर रूप से लिप्त पाए गए है, यह तो के दल एक बानगा है। फट 
यथार्थ तो यह ह कि हर विभाग के आला अफसरो का यही हाल है । उन्होने 
अपने अल्प सेवा काल मे ही असामान्य रूप से अधिक धन-सम्पदा बनाई है, 
लेकिन उन्हे पूछने वाला कोई नहीं है क्योकि इनकी लामबदी बहुत सशक्त 
है। इसके लिए पिछली सरकार के कार्य काल मे एक भारतीय प्रशासनिक्र सेवा 
के अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप पर राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने पर 
राष्ट्रपति के सीधे हम्तक्षेप के याद वापस बहाल किए जाने के मामले को 
उदाहरण क रूप में गरिनाया जा सकता है। यह लामबदी का ही कमाल है कि 
भ्रष्टाचार के लिए आरोपित अधिकरारियो को दण्डित करने के स्थान पर सरकार 
द्वारा पदोन्नत व पुरस्कृत करना पडता है। इन उदाहरणों के रहते आम जनता मे 
भ्रष्टाचार के बिस्द्ध नफरद ब टर केसे उत्पद किया जा सजता है। इस तथ्य को 
बार-बार प्रमाणित करने दी आवश्यकता नहीं है कि देश मे इतने बडे पेमाने पर 
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हथियारों, विध्वसक सामग्री, बहुमूल्य धातुओं व आवकचादियो की तस्करी 
भ्रष्ट उच्च अधिकारियों की मिली-भगत से ही हो रही है। नहीं तो क्या कारण 
है कि पॉँच हजार करोड रुपए का प्रतिभूति घो टाला हो जाए, हजारो प्रशिक्षित 
आतंकवादी ब हजारों टन परिष्कृत विस्फोटक सामग्री देश मे आ जाए, सैकडो - 
हजारों जन प्रतिनिधि कुछ ही समय में मालामाल हो जाएँ और सरकार तक 
खबर नही पहुँचे। 
निष्कर्प यह है कि जब तक ऊँचे स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने, आरोपित 
को दंड देने व दंडित को वहिष्कृत व पद मुक्ति के लिए बाध्य नहीं क्रिया 
जाएगा भ्रष्टाचार की इस अमर बेल को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। 
इसके लिए जरूरी है क्रि आम जनता व राजनैतिक दलो के कार्यकर्ता निर्भीक, 
निष्पक्ष व निर्लिप्त हो कर राज शक्ति पर ज़नशक्ति का वास्तविक नियंत्रण स्थापित 
करने के लिए संगठित व समन्वित हो कर आगे आएं । 
छपण्ाण0 


2 
भारत में कानून कया तोडने के लिए बनते हैं ? 


क्रिसी भी समाज को व्ययस्थित वनाए रखने के लिए कानून के अस्तित्व 
को हर काल व शासन व्यवस्था मे हर सुधारक थे बिचारफ द्वारा स्वीकार किया 
गया है। इस आधार पर क्या यह निष्कर्ष निकाला जा समता है कि जिंस देश 
में जितने अधिक ऊानून हे, वहाँ क्री सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक 
ब वित्तीय परिस्थितियाँ उतनी ही अधिक व्यवस्थित है ? क्यो कि प्रत्वेक देश 
के कानून में इस सिंखान्त को आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाता है कि 
“कानून की अनभिन्ञता, दण्ड से छुटकारे का आधार' नहीं हो सकता है। 
अर्थात कानून बनाते ही यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक नागरिक इसके 
अनुरूप व्यचहार कर रहा है या ऐसा नही होने पर उसे दण्ड का भागी बनता 
है॥ इसी वात को आधार बना कर स्वतत़ता प्राप्ति के बाद भारत मे केस्द्रीय व 
राज्य सरकागं के द्वारा अनगिनत कानून बनाए गए है। इस दृष्टि से तो भारत ने 
दुनिया मे शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। इस सदर्भ मे दुर्भाग्यपूर्ण विरोधाभास 
यह है कि हमारे यहाँ कानूनो की सख्या जैसे- जैसे बढती जा रही है अन्यवष्था, 
अएजकता, भ्रषश्नचार, उच्छुछलता व अनिवमितता उससे भी तेज गति से 
बढ़ती जा रही है। कानूम को तोड़ना यहाँ सबसे आसान काम समझा जाता 
है। विदेशियों को भारत को एक सुविधाजनऊ देश माने जाने का एक महत्त्वपूर्ण 
कारण यह भी है। यह व्यग्व अब यथार्थ समझा जाने लगा है कि यहाँ कानून 
बनता ही तोडने के लिए है। विचारणीय ही नही बल्कि चिन्ता करने लायक 
प्रश्न यही है कि क्या वास्तविकता ऐसी ही है ? रोजमर्रा की जिन्दगी में जो 
कुछ देखने को मिलता है उससे नो इसकी पुष्टि ही होती है | 
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फुटपाथों पर बढते जा रहे अतिक्रमण, अव्यचस्थित व जो सिमपूर्ण 
होता जा रहा यातायात, बिस्तार लेती ज्ञा रही अनियोजित बस्तियाँ, आम 
होती जा रही विजली, पानी, आयकर विक्रीकर, सम्पत्ति कर, ग्रह कर आदि 
क्री चोरी, लाखों की संख्या में होने वाली अवयस्को की प्रति वर्ष की शादियों, 
बहु पत्नी प्रथा का बढ़ता चलन, गिरती जा रही सार्बजनिक परीक्षाओ की 
गरिमा, संसद व विधानसभाओं में जन प्रतिनिधियों का निरकुश होता जा रहा 
व्यवहार तो कानून तोडने की बढती प्रश्नत्ति को हो इंगित करते है। इसके 
अलावा भी बिना पढाई के आबो जित करवाई जाने बाली परी क्षाएँ, सरकारी 
वे अर्द्ध सरकार्श कार्बालबों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, लाखो करोडो 
कर्मचारियों में पड़ी अप-डाउन की लत, सरकारी वाहमो का खुलेआंम हो 
रहा दुरुपयोग, माप-तोल में हो रही अनिवमितताएँ, रोडब्रेज की बसों में ऊपर- 
नौचे लदी सयारियाँ, विना परमिट के चल रही हजारों लाखों, बसें, जीपें, 
टैम्पो ब रिक्शा तथा परों में जल रहे गैस के चूल्हे यही कहानी कह रहे है । 
भारत में ऐसा कौनसा शहर है जहाँ अवैध वाहन म चलते हों, निर्धारित 
संख्या से अधिक सवारियाँ ढोने वाले तिपहिये व चौपहिये बाहन ट्रैफिक पुलिस 
की खिल्ली उडाते हुए नहीं दौड़ रहे हों । वाल श्रमिकों की मुक्ति के जितने 
काजून बनते जा रहे हैं, उनकी संख्या उत्तनी ही बढती व दशा बिगडती जा रही 
है, चैंधुआ मजदूरों के उन्मूलन का कानून बना कर वाहवाही कितनी ही लूट 
ली गई हो, लेकिन उनकी संख्या घटी नहीं है। कई बडे शहरों व प्रसिद्ध पर्य टन 
स्थलों पर भिक्षावृत्ति निरोधक कानून बना दिए जाने के बावजूद भिखारियों की 
संख्या बढ़ी है। ऐतिहासिक स्थलों, वन्य प्राणियों, दुर्लभ पक्षियों आदि के 
संरक्षण के पिछले वर्षों में पता नहीं कितने कानून वन चुके हैं, लेकिन मूर्तियों 
की चोरियाँ ब पशुओं के शिकार पहले की ही तरह आम बने हुए हैं। 
समान कार्य केलिए सम्मान बेतन, निर्धारित दर पर वेतन व मजदूरी के 
भुगतान, कार्य दिवसों की संख्या व घंटों के निर्धारण, स्वास्थ्य मापदण्डों की 
पूर्ति आदि के कानून बचे हैं,लेकिन समाज के पढे-लिखे तबके अथांत 
अध्यापकों ब प्राध्यापकों तक को अण्डर-पेमेन्ट किया जाना नियम सा बन 
चुका है। चाय की दुकानों, होटलों, सड़क छाप ढावों व घर पर काम करने 
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वाले नौकर का शोपण सरे आम हो रहा है। न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लघन 
सरकारी विभागों तक में किया जा रहा है। उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम 
986 के अन्तर्गत जिला मचो मे मुकदमा दर्ज होने के 90 दिन मे फैसला 
होते का कानूनी प्रावधान है, लेकिन ऐसा पाँच प्रतिशत मामलों में भी नही 
होता है। 
नियमों में व्यवस्था होने पर भी आवासन पण्डल कॉलोनियो मे पार्क, 
अस्पताल, स्कूल जैसी अतिआवश्फ सुविधाएँ उपलब्ध नही करवाता हैं | 
विकास प्राधिकरण बिक्रास शुल्क वसूल करके भी विकास पूर्ण करवाना तो 
दूर, प्रारम्भ तक नही करता है। नगर पालिकाएँ सीवरेज लाइनें विछाये विना 
सीपरेज टैक्स वसूल कर रही है और गृह कर लैकर भी सफाई, विजली व पानी 
की समुचित व्यवस्था नही कर रही है । सरकारी अस्पतालों तक में निर्धारित 
मापदण्डो थे नियमों के अनुसार डॉक्टरों , नर्सो व मरीजों का अनुपात नही है। 
प्रकाश, हवा व सफाई की व्यवस्था नही है । हमारे देश मे कानूम व नियमो की 
धज्नियाँ किस सीमा तक उडती है, इसके लिए सस्द व विधानसभाओ की 
कार्यबाहियो को देख व छुन कर आसानी से जाना जा सकता है। वहाँ संसदीय 
निवमो व परम्पपओ का जितना व जिस प्रक्वार से उल्लंघन कानून निर्मांठाओं 
द्वारा ही किया जाता है, उसे देख कर किसी भी स्वाभिमानी नागरिक का सिर 
शर्म से झुके बिना नही रह सकता है। 
भारतीय नागरिको की यहाँ-वहाँ पेशाब करने की आदत के चर्चे तो 

पूरे विश्व में है। घर के बाहर रास्ता रोक कर विवाह, पार्टी व उत्सव के लिए 
टेट लगा लेना तो हम हमारा अधिकार मानते है । लाखो लोग तो ऐसे है जो 

बिजली के तारे मे काँटा डाल कर बिजली लेना ब जलापूर्ति पाइप को तोड 

कर पाती लेना व देना भी मूल अधिकारो मे ही शामिल करते है। कच्ची बस्ती 

में रहने वालो के लिए तो किसी कानून का पालन करना आवश्क माना ही नहीं 

जाता है | प्रतिदिन रेलवे से लाखो लोग बिना टिकट यात्रा कर करोडों रुपए 

का चूना सरकार के लगा ही रहे है। प्लेटफार्म टिकट लेने का जैसे चलन ही 

नहीं है। ऐसे अभिभावक तो अपवादस्वरूप ही मिलेगे जो निर्धारित आयु 

सीमा पार करते ही अपने वच्चो की पूरी टिकट लेना आरम्भ कर देते है। 
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निवम्र वह है कि एक शिक्षक अनुमति लेकर ही अधिकतम दो 
विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ा सकता है, लेकिन बिना अनुमति के ही पाँच-दस 
के प्मूह मे पढ़ाने वाले ट्यूशनवाज हर छोटे-बडे शहर ब कस्बे मे वडी सख्या 
में आसानी से मिल जाएंगे। ऐसी ही स्थिति डॉक्टरों की है। ड्यूटी के वाद वे 
क्तनी प्रेविटस करते हैं, इसकी यदि एक वार के लिए चर्चा नहीं भी की जाए 
तो उसके दोशन ही गाँवों व कस्वों के डॉक्टर प्राइवेट विजिट पर जाते है 
उनझा क्या क्रिया जाए । यह सर्वविदित तथ्व है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत 
डॉक्टर, अध्यापक व अन्य कर्मचारी ड्यूटी रजिस्टर में पॉँच-छह दिन के 
हस्ताक्षर एक साथ ही करते है । हैड-ववार्टर लीब के लिए आयेदन अपबाद 
स्वरूप ही किया जाता है। नियमानुसार आकस्मिक अवकाश के लिए भी 
मम्य पूर्व ही आवेदन करना होता है, लेकिन ऐसा करना कर्मचारियों की 
आदत में ही महीं है। 

पैट्रिक माप-तोल प्रणाली को लागू हुए तीन दशक से भी अधिक 
समय हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गज व सेर का अस्तित्व उसी प्रकार 
बना हुआ है। इतना ही बयों प्रमाणित बाटों के स्थान पर पत्थर के वाट राजधानी 
तक में बेरेक-टोक धडल्ले से चल रहे हैं । एक व दो पैसे के सिक्कों को 
वैधानिक रूप से चलन से बाहर नहीं किए जाने पर भी उन्हें कोई भी स्वीकार 
नही कर रहा है। एक, दो, पाँच व दस रुपए के नोटों को तो बैंक घाले आम 
तौर पर जमा करने से मना कर देते हैं, जवाकि ऐसा करना कानूनी अपराध है। 
ऐसी ही स्थिति वैं क खाता खोलने के सम्बन्ध में है। कार्यभार बदने के डर से 
बैंककर्मा आम नागरिक के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन कर खाता खोलने से 
पता कर देते हैं। किसी भी बैं क में ठीक दस बजे काम प्रारम्भ नहीं होता है। 

उपयुक्त विवेचन से यह तो पूरी तरह स्पष्ट हो ही जाता है कि कानूनों 
और नियमों का उल्लंघन जितना भारत में होता है उतना शायद अन्य किसी 
देश में नहीं। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा होता क्‍यों है ? यह प्रश्न चाहे 
गम्भीर लगे, लेकिन इसका उत्तर बहुत आसान है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण 
तो यह है कि हमारे यहाँ कानून बनाने में आवश्यक गम्भीरता व चिन्तन का 
नितान्त अधाब रहता है। यही कारण है कि अधिकांश कानून विधायिका में 
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पिता बहस के ही पारित हो जाते है। कानून वनाने से पूर्व ऐलिहासिक व 
बर्त मान परिस्थितियों का अध्ययन, भविष्य की प्रतिक्रियाओं व दूसरे विकल्पों 
का यिश्लेषण बिल्कुल नही क्या जाता है| फानून निर्माण से सम्बन्धित 
सार्माजक हिंद नहीं वल्कि राजनेतिक लाभ देखा जाता है, इसलिए उसे लागू 
क्रयाने क्री मानसिकझता बन ही नहीं पाती है ॥ सरकार की मानसिक्रता, 
सामाजिक सुधार के लिए व्यक्तियों को शिक्षित करने के स्थान पर काजून 
बनान की हो गई है, इसीलिए हर कानून झो जनता भार समझने लगती है। 
भाग्त में अधियाण कानून अपूर्ण होते है अथांत उनकी पिभिन्र त्याय्याए 
करना मम्धव होता ह, दर्सीलिए उरलघन की सम्भावनाएँ भी बढ जाती है । 
यह हमार समाज्ञ का दुभाग्व है कि यहाँ कानून दाडना शम का नहा 
वल्कि पक की बात मानी जाती है। आम धारणा यह बन गई है कि कोई पहुँच 
अथांत है सिप्त बाला व्यक्ति ही फाबून या नियम तो ट सऊता है। इसी तर्क के 
आधार पर प्रत्पे + व्यक्ति अपनी हेमिवत बढाना चाहता है। वही फारण है कि 
अभी तफ हमे लाइन में खा होना तर नहीं आया है। एक कारण यह है 
अप न्याय मिलता नहीं वन्फि बिकने लगा है, इमीलिए,कानूम तोड़ने का भय 
ममाम्त होता जा रहा है। सिफारिश फरबाना आसान होता जा रहा है सथा 
राज़ननिक जागरूकता बढ़ने के साथ ही साथ कत्तंव्य परावणठा कम होती जा 
रही है। कानून लागू करवाने के अधिकारी उतने सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण व 
लगनशील नहीं रहे है । इन सबका सम्मिलित प्रभाव यह हआ है कि हमारी 
छजि काबटे- कानून के विपरीत व्ययहार करने बालो की बन गई है। 
छणछ 
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पर्यावरण प्रदूषण से वचाव : कडे कदम 
केवल उपाय 


बर्ष |972 से लगातार विश्वभर में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप 
में मनाए जाने की परम्परा निर्वांध रूप से चली आ रही है, इस दिन पर्वां बरण 
प्रदूषण के खतरों, वैज्ञानिक विश्लेषणों व रोकने के उपायो से सम्वन्धित 
भाषण व वक्तव्य दिए जाते हैं | इनसे सम्बन्धित समाचारों का प्रकाशन व 
प्रसाएण व्यापक पैमाने पर होता है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा 
संगोष्टियों, सम्मेलनों, रैलियों व प्रदर्शनियों का आवोजन किया जाता है। 
पर्यावरण सुधार के माम पर पिछले वर्षों में अरबो रुपए खर्च किए जा चुके है, 
लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पाठ । बेरोजगारी, निरक्षर्ता, जनसंख्या 
विस्तार, गरीबी, जलापूर्ति आदि क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी 'ज्यों-ज्यों दवा 
की मर्ज मढ़ता हो गया' की कहावत चरितार्थ हो रही है । बनों का क्षेत्रफल 
तैंतीस से घट कर बारह रह गया है, भूमिगत जल का स्तर कई गुना नीचे व 
भयंकर रूप से प्रदूषित शहरों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। नाक पर 
मॉस्क लगाना फैशन नहीं मजबूरी हो मया है। तापमान बढता हुओआ असहनीय 
स्तर तक पहुँच चुका है, ऋतुएँ अपना क्रम भूल चुकी हैं व अधिकांश बडे 
शहं में सूर्यास्त के बाद श्वांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। प्रश्न उठता है 
किपर्यावरण सुधार के लिए इतने शोर-शराबे, धन खर्च व प्रचार के बावजूद 
भी कोई सार्थक स्तुधार क्यों नहीं हो पा रहा है ? 

हमारे देश की हर महत्त्वपूर्ण समस्या के पीछे धन व साधनों की नहीं 
बल्कि राजनैतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक कुशलता व ईमानदारी, स्तरीय 
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जनजागृति तथा उत्तरदावित्व निर्धाएण व्यवस्था का अभाव होता है | बही 
कारण इस क्षेत्र की अनुपलब्धि के लिए उत्तरदायी है । पर्यावरण को सवधिक 
प्रदूषित जगलो की बेरहम कटाई ने किया है। इस कटाई के लिए इमाण़ी 
लफ्डी, रेल लाइन के सस्‍लीपर, घरेलू ऊर्जा, अखवाए व प्तामान्य कामज तथा 
फर्नीचर उद्योग आदि वहुत से कारण गिनाए जा सज्ते है, साथ ही झूमर खेती, 
स्थाई खेती, आवास निर्माण, कल-क्रारखाने ब॑ वॉधो का विस्तार, ऐेगिप्तान 
के फेलाब, बाढ की विभीषिफा, जगल की आग जेसे कारण भी महत्त्वपूर्ण 
रूप से उत्तरदावी रहे ह । इसका वह मतलव बिल्कुल नहीं है कि पर्यावरण 
सुधार या रक्षा के नाम पर विकास की प्रत्वेक प्रक्रिया को रोक दिया आए। हाँ, 
इम सम्बन्ध मे पैर एव अतिरिक्त समझ की आवश्यकता थी घ अभी भी है। 
देश मे देर से ही सही लेकिन ऐसे कानून अयश्य बने है कि ओद्योगिक 
इकाइयो की हथापना चाँधो के निर्माण या किसी अन्य कारण से जगलो को 
नष्ट करने की जरूएत पडती भी है तो उतने हो पौधे अन्य स्थान पर लगाने 
पड़े । इसी प्रकार जब स्थापित ओद्योगिक इकाइयो के लिए आसपास इतने 
पेड लगाना जरूरी है, जिससे सम्बन्धित क्षेत्र का वातावरण दूषित न हो सके | 
अवशेष पदार्थों को बथोचित व हयनिरहित तरीको से काम में लेना भी कानूनी 
रूपसे आवश्यक होता है, लेकिन भ्रष्ट, अकर्मण्य व उत्तरदावित्वहीन प्रशासनिक 
व्यवस्था ने सब कुछ गुड- गोबर कर रखा है। यही कारण है कि इतने कानूनों 
के बावजूद भी नदियो मे फैक्ट्रयो के गदे व रसायनयुक्त हानिकारक पानी के 
निरल्तर बहाव, बहुत ही कम ऊँचाई वाली चिमनरियो व बाहनो से निकलने 
वाले धुएँ, हातिकाएक स्सायनिक गैसो के रिसाव व आवासीय कॉलो वियों के 
फैक्ट्रीकरण की प्रक्रिया पर जरा सी भी लगाम नही लग पायी है। आवासीय 
कॉलोनियो के कारण प्रति वर्ष हजारो वर्ग किलोमीटर भूमि खेतो व पेड पौधो 
से दूर की जा रही है, लेकिन कानूनी व्यवस्था के बावजूद भी उमके पार्कों में 
हरियाली ब पडको के किनारे पेड नही लगाए जा रहे है । सामाजिक बानिकी 
के नाम पर प्रढ़ि वर्ष अरबों रुपए सरकारी सहायता के रूप मे उपलब्ध कसबाए 
जा रहे है, लेकिन इस योजना के अन्वर्गत जमीन हड़पो एवं सहायता गटकी 
का अभियान चलने के अलावा कुछ नही हुआ है। पता नहीं गेजना बनाने, 
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आर्थिक सहायता स्वीकृत करने तथा सम्पादित म्र्यों का निरीक्षण व सत्यापन 
करने वाले अधिकारियों को कार्य तही होने की स्थिति में पूछा क्यो नही जाता 
है? उदाहरणार्थ जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही प्रति वर्ष लाखों की सख्या 
प्रेपेड लगाए जाने का दाघा किया जाता है, लेकिन जबपुर मे हरियाली हर वर्ष 
कम होती जा रही है। निश्चय ही सम्बन्धित अधिकारी किसी न किसी रूप में 
तो इमके लिए उत्तस्टावी हे ही तो फिर वर्षो -वर्षो से उन्हे अभवदान क्यों दिया 
हुआ है ? निश्चय ही ऐसा करने के लिए जिस राजनैतिक इच्छा शक्ति व 
निष्पक्ष निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है बह अधिकाश गाजनीतिबाजो 
पे नहीं है। सत्य तो यह है कि जिन्हें स्वर हितो बी पूर्ति, मुद्रा के सगरह व 
बिलाप्तितापूर्ण जीवन यापन से ही फुर्सत नहीं है उनसे एसी आशा करना बेकार 
है। 

बड़ी अजीब स्थिति है कि जंगलों के होते जा रहे सफाए के कारण 
पानव जाति के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है और सरकारी इमारतों मे 
हो लकड़ी का उपयोग पागलपन की सीमा तक्क बढता जा रहा है। देश में खाना 
पकाने के लिए अस्मी प्रतिशत ऊर्जा लकड़ी से प्राप्त होती है ब दूसरी ओर 
करेडों टन गैस संग्रह सुविधाओं के अभाव में प्रति वर्ष बेकार चली जाती है। 
आपएिर ऐसी कौनसी बाधा है कि मकान बनाने, फर्नीचर निर्माण आदि में 
लकड़ी के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से तब 
जब कि स्टील, एल्यूमिनियम आदि के रूप में अधिक अच्छे व सस्ते विकल्प 
उपलब्ध हैं । इसी प्रकार कागज के एक ओर ही लिखने, हासिया छो डने, हर 
समय नए कागज का उपयोग करने, नए प्रश्न का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारम्भ करने, 
हर कार्य के लिए नई उत्तर पुस्तिका का उपयोग करते जैसी बिलासितापूर्ण 
परम्पपाओं को अब जारी नहीं रखा जा सकता है। 

पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारण भूमिगत जल का 
अंधाघुंध उपयोग है। आश्चर्य है कि जल को राष्ट्रीय सम्पदा घोषित किया 
गया है उसकी बर्बादी के नियंत्रण के लिए अभी तक कानून बनाने की बात तो 
दूर गम्भीर चिन्तन तक प्रारम्भ नहीं हुआ है । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि 
अनियोजित व्यवस्था के काएण अधिक विकट समस्या पानी की कमी की न 
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होकर उसनी अधिज्ता की है। पानी फी अधिकता के कारण ही हजारो 
एफ्ड भूमि लबणीय हो कर हरियालीरहित हो गई है। बाढ़ की विनाश लौला 
हजारो लाखो लोगो के दुर्भाग्य का स्थाई तत्व ही नहीं हो मई है बल्कि इस 
कारण से कितने वन नष्ट व कितनी भूमि अनुपजाऊ हो गई है इसका अनुमान 
लगाना भी मुश्किल हे। एक क्षेत्र या वर्ग विजेप को अनावश्क रूप से अधिक 
पानी दने क कारण ही बाकी लाखों -क्रोडो को प्वासा रहना पड़ता है। यह 
जसा विडम्बना है कि भूमिगत जल स्तर के निरन्तर व ते जो से नीचे होते जाने 
पर भी निजी ट्यूयपेल्स पर ज्सी प्रकार का नियप्रण वा कराधान नहीं है। अब 
भमव आ चुका है जब पानी + उपयोग मूल्य को ध्यान मे रख कर ही उसका 
विनिमय मूल्य निर्धारित फरना होगा, साथ ही जलापूर्ति शुल्क को प्रगतिनील, 
पानी के दुरूपयोग को दण्डनीव, निजी कुओ को प्रतिवधित या निवमित, वर्षा 
के जल के उपयोग को आवश्यक करना होगा, तब ही पर्यावरण व मादय के 
अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है। 

पर्वावरण प्रदूषण का एफ और महन्वपूर्ण कारण है वाहनों से निकलने 
ताला धुआँ जो वहुत अधिक जहरीला व ह्यतिकाएक होता है | इसका मतलब 
यह भी नहीं है कि ग्रीस की राजधानी एथेन्स की तरह बाहन के प्रयोग पर 
प्रतिवध ही लगा दिया जाए। हाँ, लेकिन हम इतने ही वेफिफ़र रहे तो हमारे यहाँ 
के कलकत्ता, दिल्‍ली व जबपुर जेसे शहरो मे ऐसा भी किए जाने के लिए 
निकट भपिष्व मे ही मजबूर होना पड सफ्ता है | उदाहरणार्थ जयपुर शहर में 
टैम्पो ब विक्रम जितना प्रदूषण फलाते है उतना शायद बाफी सभी वाहन मिल 
कर भी नहीं फैलादे है। इस तथ्य को पिभिन्न अध्वयनो ने सिद्ध भी कर दिया 
है, लेकिन फिर भी अनेको निर्णयों के बावजूद भी वोट राजनीति के चलते 
उनको सडसो से हटाया नहीं जा सका है। इसी प्रकार जरूरत से ज्यादा धुआँ 
छोडने वाले अन्य बाहन भी बेस कटो + चल रहे है । कारखानो से उठने वाले 
धुओं से ताजमहल तफ प्रभात्रित हो रहा है तो इस क्षेत्र पे मानव का क्या हाल 
होगा फ्सी को चिन्ता नही है। 

मल-मूत्र निजासी की समुचित व्यवस्था के अभाव मे भी विकराल 
ममस्याएँ छड़ी कर दी है। हमारे यहाँ तो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मल- 
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मूत्र त्याग बरना जन सामान्य का अधिफार सा वन गया है। इसके लिए सोच 
वसुविधाएँ दोनों की कमी ही उत्तरदावी है। दूरटराज के गाँवो व आदिवासी 
क्षेत्रे में तो आधुनिक सुविधाओं की कल्पना ही नही की जाती है, लेकिन इस 
ख़च्छ॑द व्वयहार से कितनी बीमारियों को फलने-फूलने का मौका मिलता है, 
बहविल्कुल अकल्पनीय है। हर बडे शहर को सडाध का पांवबाची कहा जा 
मकता है। पानी की लाइन में गटर लाइन के मिल जाने पर भा हमारा धेर्द ही 
नहों बल्कि आलस्य भी जवाब नहीं देता है । कई बार तो ऐसा मप्ताहों तक 
चलता रहता है, लेकिन न प्रशासन जागता है न जनता की नीद खुलती है। 
यह तथ्य तो बताने लायक रहे ही नहीं हैं कि परमाणु व हाइड्रोजन 
विम्फोटो , शीतलकारी उपाबों , पेट्रोल के कु ओ व को बले की खानो मे वर्षो 
पे लगी आग, युद्ध स्लामग्री के उपयोग आदि के कारण पृथ्बी का पर्यावरण 
बहुत अधिक विकृत हो चुका है। ऐसे में इसे प्रलब करारा स्थिति तक पहुँचने से 
ऐकने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक व कठोर कदमों के 
उठाए जाने ब व्यक्तिगत स्वार्थों को छोडे विना काम चलना मुश्किल है। 
इसके लिए प्रदर्शन की नहीं वल्कि काम की जरूरत है। काम भी केवल सभा, 
सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, रैलियाँ, निवंध प्रतियो गिताएँ आदि आयोजित तक ही 
सौमित नहीं होकर पेड लगाने, जंगलों को बचाने, वैकल्पिक उपायो को 
अपनाने जैसे होने चाहिए , तब ही मानव जाति के अस्तित्व पर आए भवानक 
संकट के हल में कुछ सहयोग दिया जा सकता है। 
एणएछ 


23 
स्वदेशी जागरण : जरूरी है तो होता क्‍यों नहीं ? 


आज चाए ओर ' स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ ' नारे की धूम मची 
हुईं ह। निदेशी वम्तुओ व वहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरद्ध दिल खोलकर बोला 
ब लिखा जा रहा हे । कही-क्ही वहुरा्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादनों की होली 
भा जलाई जा रही ह। स्वदेशी अपनाने को प्रेरित करने के लिए प्रभात फेरियोँ, 
जुलूस व रैलियाँ निकाली जा रही है, धरने दिए जा रहे है य रास्ते सैफे जा रहे 
है। प्रश्न उठता है वह सब कुछ यास्तय में हो क्या स्थ, स्वाभिमान व स्वावलम्बद 
की भावना से प्रेरित हो कर किया जा रहा है वा यह भी सत्ता, धन व प्रचार के 
भूखे राजनैतिक खिलाडियो के जनमत को अपनी ओर आऊर्षित करने का 
एक नवा खेल है ? यह आशका व्यक्त किए जाने का कारण यही है किजो 
वीजेपी शुरू से निजीकरण, उदारीकरण व वैश्यीकरण का प्रवल समर्थन करती 
आ रही है वह ही आज इस आदोलन की अगयाई कर रही है । आश्चर्य जनक 
स्थिति तो यह है कि जिन साम्वयादी व मार्क्सवादी दलो को अपने बैचारिक 
मूलाधार के करण इस क्षेत्र मे सबसे आगे होना चाहिए था, बस विरोध का 
दिपाबा भर फर रहे है। दुष्प्रता इस बात का है कि सभी सर्वादबी, गाधीवादी 
ब लोहियायादी ज्ञो मन, वचन व कर्म से स्वटेशी के पर्याय रहे हे एक प्रकार से 
मान साध हुए है। इस जड़ता को तोड़े विद्या न तो विदेशी का विरोध, न स्वदेशी 
का साथक व प्रभावी समर्थन क्या जञा सकता है। जरूरत इस बात की है कि 
विदेशी के खतरों को जानने व जताने के साथ ही हम यह भी जाने कि स्वदेशी 
म हमारा आशय क्या है व विदेशी का विरोध कर हम पिकल्‍्प के रूप मे क्या 
ब देयो करना चाहठे है ? 
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इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सम्पूर्ण स्वदेशीकरण 
व स्वावलम्बन की बाते करना स्वप्न लोक में विचरण ब मानसिक्र हरकत 
करते एने के अलावा कुछ नहीं है। विश्व मे आज भौगोलिक दूरियाँ जिस 
प्रकार कम, संदेशवाहन के साधन सुलभ, सस्ते ब शीप्रगामी, शैक्षणिक च 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान स्वाभाविक व तीग्र उपभोक्तावादी दृष्टिकोण व विचारो 
की उन्मुबतता का बिस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व अर्थव्यवस्था का 
एकीकरण हो रहा है, उसमे शाधी थे विनोबा के विचारों को अक्षरश लागू 
करना न तो सम्भव ही है और न आवश्यक ही | समव वी धारा को न तो कोई 
ऐक मक्ा है और न ही रोक सकता है। हाँ, धारा के इस वहा में सही, 
व्यायहारिक नियोजन ब दृढ इच्छाशक्ति से डूबने से अवश्य बच सक्ते है। यहाँ 
प्रति-प्रश्न वह उठता है कि वया हम बास्तव में ही डूबने की स्थिति मे पहुँच गए 
है? देश पर 3.5 लाख करोड रुपए का विदेशी व चार लाख करोड रुपए का 
आन्तरिक कर्ज, 46 हजार करोड रुपए प्रति वर्ष ब्वाज का भुगतान, आठ 
करोड़ बेरोजगारों की फोज, 45 करोड अभागे निरक्षर, 35 करोड अत्यधिक 
गरीय इस पर भी पाँच हजार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अस्तित्व तो इसी बात 
की पुष्टि करता है । यह स्थिति निश्यय ही हास्यास्पद है कि जिस देश को 
पंसार की महत्त्वपूर्ण अन्तरिक्ष, परमाणु, हथियार निर्माण, सैनिक, प्रशिक्षित, 
भ्रम व आर्थिक शक्ति माना जाता है, यहाँ के नागरिक महाने व धोने के साबुन, 
दूधपेस्ट, शेविंग क्रीम, ब्लेड, लिपिस्टिक, पाउडर, विस्किट, चाय, काफी, 
शौतल पेय, आइसक्रीम, माचिस, पैन, बूंट पालिश, टायर, अचार, चटनी 
आदि सामान्य उपयोग की बस्तुओं के लिए भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम 
पे बिदेशों या विदेशियों पर निर्भर करते हैं। दुखद आश्चर्व तो यह है कि हमारी 
निर्भतता दीवानगी की सीमा को भी पार कर चुकी है | हम थोथी प्रतिष्ठा च 
आधुनिकता के जुनून में अच्छी-बुरी बस्तु का भेद करना ही भूल गए हैं। हम 
प्रचार व प्रोपेगण्डा के सामने नत मस्तक होते जा रहे है। हमारी तर्क करने, 
तटस्थ विश्लेषण करने य सही को खुल कर कहने की ताकत जैसे समाप्त ही 
हो गई है। सब्सिडी समाप्त या केम करने, विद्युत व जल आपूर्ति की दरें 
बढ़ाने, सार्वजनिक क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने, प्रचार-प्रसार माध्यमो को 
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खुला छाडते, शिक्षा व्यवस्था, चिक्त्सा सुविधाओ व प्रशिक्षण कार्यो को 
पहँगा करे, गरीबी उन्पूलन व अन्य सामाजिक सेवा कार्यो से ध्यान हटाने व 
घाटा कम करने के मासलो में हम जिश्व वेक यानि अमेरिका के इशारों पर 
नाचने के अलाया ऊुछ नहीं कर पा रहे है। आश्चर्य ह यिदेशी ऋणो से बढ़े 
पिडझी मुद्रा भण्टार पर हम इतर रहे है । हम निश्चय ही धीरे-धीरे जिटेशी 
तकनीक ,, पूँजी व प्रवन्ध के शिकजे से फसते ही नहीं जा रहे हे वल्कि हमारे 
यहाँ चिन्तन, आदतो व्यवहार सहित हर यम पर विदेश व विदेशी प्रभाव हाथी 
होता जा रहा ह। 
चिन्ता यी बात तो यह हे क़ि अग्रेजो वा अमेरिफियों की समव की 
पावर्दी, क्राम क समव फेबल काम व मौज़ के समय केवल मौज, स्त्री-पुरुष 
की समानता. गछ्ठ भक्ति, छुले जिचाए जैसे सदुशुणो पा अतुमएण हम नही कए 
पा रह है, लक्नि एक्ाी परिवार व्यवस्था, सद्यपान के सेयन, नूगीले पदार्थों 
के उपयोग तलाक, स्वच्छद योन सम्बन्धा , अश्लीलतापूर्ण प्रदर्णनों, अग्रेजी 
माध्यम म शिक्षा, एलोपेधी से इलाज, बेड टी, देरी स उठने जैसी अनेकों 
बुराइवों को अधभनि से अपनाते जा रहे है। बच्चो ऊे साथ बठऊर ऐसी -बैसी 
फिल्म देखने, टूटी-फूटो अग्रेजी बोलने, टाई वाले स्कूल म॑ बच्चो को पढने 
भजन, दो प्ताल जे बच्चे को ही टूधब्बुश हाथ मे पकडा देने, बच्चों को हीस्टल 
मे रखने, नयजान शिशु को माँ के दूध से वचित ऊरने , दूध, दही से परहेज 
करने ब्यूटॉपार्लर के चक्तर लगाते रहने, मुँह में हर समय च्यिगम चवाते रहने, 
तेज आबाज पे पश्चिमी फूहड सर्गाठ सुनने के स्थान पर दूसरो को परेशान 
ऊरने, ऊर्मी पर बैठ कर खाना खाने का हो हम शान यी बात समझने लगे है। 
आज परम्परागत तीज-न्यो हारो , रीति- रिवाजों , मेलो कय स्थान फेर व फेंट 
लेते जा रहे है । उिदाह जैसे अवसरों पर भी फिल्‍मी गानोः का नणा हमारे सिए 
पर चढ़कर बोलता रहता है व पंजीकरण के माध्यम से होने बाली शादियों का 
चलन बढ़ता जा रहा है। 
आर्थिक क्षेत्र मे तो पश्चिमी प्रभाव सभी सीमाओं को पार कर रहा है। 

नर को नाराबण और गर्रव वी सेवा को भगयान की सेया मानने की मानवता 
दाले इस देश मे प्रेष्ठ को ही जिन्दा रहते जा अधिकार है क्री पश्चिमों मास्दता 
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को पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया है। दो हजार के करीब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों 
को हमने लाखो लघु इकाइयो को रौदने, पश्चिमी देशो मे प्रतिवधित पाँच सौ 
प्रकार की टबाइबो को भारतीब बाजारों में वेचने छा अधिकार देकर जीवन के 
साथ खिलबाड करे देने, कुल विनियोति पूँजी के वगवर प्रति धर्ष विदेशी 
मुद्रा बाहर ले जाने देने की खुली छूट टेकर पता नहीं हम इतरा क्यों रहे ह ? 
गगैवी, निरक्षएता, बेरोजगारी, अपोष्टिक खानपान ब वाल मन्यु जैसी आधारभूत 
समस्याओ से हारा ध्यान पूरी तग्ह हट सा गया है। उसके स्थान पर हम 
उदारीयरण, आधुनिदीकरण, चैश्बी करण, रुपए की परिबर्तनशीलता व पिदेशी 
निवेश के मुद्दो पर बहस करने मे लग गए है, जिसका हमारी परस्पएाओं, सोच 
व आयश्ययता से दूर का भी सम्बन्ध नही है, बयो फ़ि हमारी सस्कृति तो सादा 
जीबन उच्च विचार, परमार्थ को खरीयता व भोगने के स्थान पर छोडने नी रही 
है। 

इस संदर्भ में स्वाभाविक प्रश्न यही उठता है कि जब हमारा वर्तमान 
इतना अधकारमब है तो भविष्व कितना उष्टदाबी होगा ? निश्चय ही इसकी 
शायद हम कल्पना भी नही कर पा रहे हैं, तो फिर इसका हल क्या है ? इसका 
हल स्वदेशी के माम पर राजनीति करने मे नहीं बल्कि उसे अपनाने में ही है। 
इस सम्बन्ध में वचन का कर्प से मेल बैठाना वहुत आवश्क है, क्यों कि स्वदेशी 
वचन में नहीं बल्कि भावना में निहित है । 

स्वदेशी जागरण कोलगेट, पॉण्ड्स, कॉम्पलान, ग्लूफ़ोन डी या सिन्थॉल 
के डिब्बे में से माल निकाल कर उसे सार्वजनिक रूप से जलाने, शराव पीकर 
मदिरा निषेध के सम्बन्ध में गला फाड-फ़ाड कर भाषण देने, ससद व 
विधाविक्राओं में काम रुकबाने, प्रदर्शन या हडतालें करवाने से होने बाला 
नहीं है। इसके लिए तो जन-जन तक सम्बन्धित जानकारियाँ तर्कपूर्ण ढंग से 
पहुँचाने, स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता बढाने, विज्ञापन के अधिक सार्थक व 
प्रभावी तरीकों के अपनाने के साथ ही अभियान चला कर स्वदेशी पहनावे व 
प्ानपान का प्रदर्शन करने की जरूरत है। इस अभियान में लगे व्यक्तियों को 
अपना आचरण, व्यवहार व सोच उसी के अनुरूप बनाना पडेगा तथा विदेशी 
से हर प्रकार का भोह त्यागना होगा। स्थदेशी जागशण का अभियान चलाने 
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बालो ऊे बच्चे कान्वेन्ट स्कूलो या विदेश मे पढे , हिन्दी से परहेज करे, बहुगट्टीय 
कम्पनियों में ऊँचे पद प्राप्त करे , विदेशियों से शादी के रिश्ते बनाएँ तो उनका 
प्रभाव जनता पर नही पड सय्ता है ? इम बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता 
हे कि केवल विदेशी वस्तुओ के बहिष्कार से ही स्वदेशी का सदेश वहीं दिया 
जा मकता ह | इसके लिए तो एक साथ पश्चिमी सगीत, नृत्व, सिनेमा, 
टेलीयिजन, खानपान ब रहन-सहन के तरीको, शुगार की भाय- भगिमाओं, 
सौन्दर्य प्रतियोगिताओं के आयोजनो , प्रोपेगण्डा के माध्यमों आदि पर सर्गाठत 
ऋूप से चोट करने वी आयश्वज्ता है । जनतत्र में सबसे वडी चोट तो चुनावों 
क समय मतदाता दे सफज़्ता है । जसा उसने हाल ही के विधानमभा चुनावों में 
फ्या। बात सही भी है जब तक सरकार फो स्वदेशी का पक्षधर नहीं बनाया 
जाता है, बाफी प्रयत्त बेकार वा कम प्रभावी ही रहेंगे, क्योकि निर्णय का 
अधिकाए तो उसी के पास है | यह सब कुछ अनुनय-पिनव से होने बाला नही 

है। इसमे लिए तो टबाय बनाना ही सही हल है, जो शायद सच्चे गॉधीयादियो 

व गर-राजन तिक व्यक्तियों के नेतृत्व में आदोलन चला कर ही किया जा 

सकता ह। 


एछ०09 
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प्रतिमाओं को दूध पिलाने वालों की चाल : विकृत' 
मानसिकता का बुरा हाल 


देशभर मे गणेश ब शिव परिवार की प्रतिमाओ द्वारा दुग्ध पान की खबरें 
या अफवाह जिस रहस्यपूर्ण तरीके से अचानक फैली और लाखो करोडो की 
संख्या मे शिक्षित व निरक्षर, वैज्ञानिक व धर्मान्थ, वडे सरकारी अधियारी व 
एजनीतिक, शहरी व ग्रामीण, बच्चे व बुजुर्ग तथा अमीर व गरीब हाथो मे दूध 
के वर्तन व चम्मच लेकर बिया कुछ सोचे समझे सडको पर निकल पडे यह 
चाहे भगवान का न सही लेकिन चमत्कार अवश्य धा। इस खबर के कारण 
एक साथ पूरे देश ये सरकारी, अर्द्ध सरकारी दफ्तर, विद्यालय एवं महाविद्यालय, 
वैज्ञानिक शोध संस्थान, पुलिसकर्मियों के कार्यस्थल आदि कुछ ही समय में 
खाली हो गए। दूध के भाव आसमान तक चढ गए, यातायात व्यवस्था पूरी 
तरह से बेकाबू हो गई | एक तरह से पूरा राष्ट्र सम्मो हन वाली चरम की स्थिति 
में पहुँच गया था। प्रशासन व राजनैतिक तथा सामाजिक नेतृत्व कुछ भी करने 
या सोचने की स्थिति में नहीं था। हर कोई चमत्कार के सामने भौ चक्का सा हो 
रहा था। आश्चर्य तो यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, मारिशस, सिंगापुर, हांगकांग 
जैसे राष्ट्रों में स्थित ऐसी प्रतिमाओं के सामने भी भीड का ऐतिहासिक सैलाब 
उमड़ रहा था, सैक्डों टेलीविजन कम्पनियाँ अभूतपूर्व दृश्यों को धडाधड़ 
अपने कैमरों में कैद करे जा रहो थीं। विस्मयकारी तथ्य तो यह है कि उन देशों 
में इसको ईश्वरीय चमत्कार के अलावा और कुछ मानने को कोई हैयार ही 
नहीं था। प्रश्न उठता है आखिर यह सब कुछ था कया ? गणेश व शिव का 
चमत्कार या कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई केवल अफवाह मात्र। जैसा कि 
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हमारे देश में होता है। इस घटना को भी राजनीतिवाजो ने अपने तरह से 
परिभाषित किया है। बीजेपी, पिश्व हिन्दू परिषद व शिउसेना के पदाधिकारियों 
नें इसे चमत्कार ही नही माना, बल्कि प्रतिमाओ को सार्यजनिक रूप से व कई 
स्थानों पर समागे हपूर्वक दुग्धपान करवाया | फोटो सिचवाए व चमत्कार को 
ईश्यर दी महिमा बाते हुए उसक्षा प्रचार झिया। मिभिन्न व्यक्तिवी व पक्षों ने 
इसके नकारात्मक ब सकारात्मक प्रवासो की व्याख्या री | नेमीचन्द जेन उर्फ 
चन्द्रास्थामा न वहती गगा में हाथ धोते हुए इसे अपना हो चमत्कार बता 
दिया। फाग्रेस (इ) को इसमे वीजेपी व आर एस एस क्रे अफधाह फेलाऊ 
तत्यों का प्रवप्र नजर आता ह। बजञानिको की दृष्टि में बह दृष्टिभ्रम से ज्यादा 
कुछ नही है। उनके अनुसार प्रतिमाओ द्वारा दूध पीने जसी हरफ़ल झा कारण 
सतह तनाब, मिट्टी की प्रतिमा द्वारा उसे सोखना व छ्येत संगमरमर में बहता 
हआ दूध दिखाई नहीं देना है। बास्तविफ्ता क्या ह ? इस प्रश्न का उत्ता 
श्रद्धातिरिक से ओतप्रात ब धर्मभीरू व्यक्तियों को नतो दिया ही जा समता है 
आर न ही ऐसी आवश्कता ही ह, जो राजनेतिक हितो के आगे कुछ देख या 
सुन नहीं णते है तथा इसके लिए कुछ भी बुरा ऋरने को हमेशा तैयार एहते 
ह । उनऊे सामने भी वैज्ञानिक तर्क रखना बेकार ही है। 

चिन्तन नहीं बल्कि चिता का विषय तो वह है कि जिस देश मे किसी 
अफवाह को इतनी आसानी व सुनियोजित दरीके से इतने बडे पैमाने पर कभी 
भी फैलाया जा सकता हो वहाँ सरकार, प्रशासन, पुलिस ब्ववस्था व खुफिया 
तत्र होने ब उन पर अस्यो रुपए प्रति वर्ष पर्च करने का आपछिर मतलब क्या है? 
दुर्भाग्य से किसी अनहोनी घटना से पूरे देश को लकवाग्रस्त कर देने की बह 
प्रधम घटना नहीं बल्कि कहा जाना चाहिए दुर्घटना है। इससे पूर्व भी धर्म व 
देवताओ के नाम पर ही महिलाओ द्वारा एक निश्चित दिवस को खास किस्म 
की चूडियाँ पहनना, जिससे सुहाग की रक्षा हो सके, पुत्र की रक्षा के लिए 
जलेबी खाना, घरो के बाहर मेहदी के छापे लगाना, ननद को साड़ी भेट करता 
जैसी अफवाहे इसी तरह फल चुकी है । आपातकाल के दौएन एक विशेष 
संगठन वे द्वएए बच्चो के पैरो छे जपुसकता पैदा कप्ते वाले इजेक्शन लगाए 
जाने की अफवाह जिस राजनैतिक उद्देश्य के लिए इसी प्रकार फैलाई गईं थी 
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बह अब इतिहास का विषय बन चुका है। उस समय भी प्रशासनिक सेवा के 
उच्चाधिकारियों से लेकर सामान्य मजदूर तक अपने बच्चो को लेने स्कूलो की 
ओर दोडता नजर आ रहा धा, जबकि उस बात का जरा-सा भी आधार कहीं 
नहीं था। वह तो बिना राई करे ही पहाड़ बनने चाली बात थी। सामान्य प्रशासन 
उस समय भी पूरी तरह पगु बना रहा था। उसी समय अपने को सर्वाधिक 
राष्ट्रवादी मानने वाले छगठन ने हो ग्रामीण क्षेत्रो मे जबरदस्ती नसब दी किए 
जाने की अफवाहें फैला कर पूरे टेछ पे अराजकता व भय का वातावरण फेला 
दिया था| इस अफरेली अफवाह से परिवार नियोजन कार्व क्रम व राष्ट्रीय हितो 
को कितना आघात लगा इसयी कल्पना भी नहीं वी जा सझ्ती हे। आश्चर्य 
तो यह है कि ऐसी अफवाहों के असली यूत्रधार कभी भी पकड में मही 
आए । इसफे स्पष्टत दो ही कारण हो सकते हैं। या तो अफबाहवाजों का 
गिरोह सुदृढ़ व नियोजित है या प्रश्माप्ननिक ढांचा निष्प्रभावी ) इनयें से सही 
चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन राष्ट्रीय एकता, अखण्डता ब सुरक्षा वी 
दृष्टि से यह बहुत की खतरनाक वात है 

प्रतिभाओं द्वारा दुग्ध पान की अफवाहों को वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों , 
एबुद्ध समझे जाने वाले मागरिको , धर्म गुरुओं व स्ववंशीर्ष राजनेताओं द्वारा 
समय रहते स्पष्ट नहीं किया जाना निश्चय ही राष्ट्रीय व सामाजिक अपराध है। 
दुर्घटना हो जानें के बाद केन्द्र में सत्ताधारी दल के प्रवक्ता विड्धल गाडगिल 
द्वार यह बयान दिया जाना कि आर.एस.एस. अफवाह फैलाने की शानदार 
मशीन है व वीजेपी राजनैतिक उद्देश्यों के लिए जनता की भावनाएँ भडकाने में 
माहिर है, बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है | गाडगिल से यह पूछा ही जाना 
चाहिए कि ऐसी अफवाहों के समय व इससे पूर्व खुफिया मशीनरी के सोते 
रहने, प्रशासन के निष्प्रभावी रहने व दूरदर्शन व आकाशवाणी जैसे सशक्त 
प्रसार माध्यमों द्वारा आग में घी का काम करने जैसी हरकतों के लिए उनके 
दल की केन्द्रीय सरकार दोषी ब अपराधी क्‍यों नहीं है ? हर बार अफवाह 
फैलाने बालों क्री काट के लिए कोई भी प्रभावी उपाय क्यों नहीं किया जा 
सकता है ? उनके दल से तो भारत में मानवाधिकारों का ज्यापक हनन, कश्मीर 
में कत्लेआम, मुसलमानों के साथ दूसरी श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार, 
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भारत द्वारा पाकिस्तान के आन्तरिक मामलो मे सोधा हस्तक्षेप जैसी अफवाहो 
का खण्डन तक नही होता है, जवाक ऐसी ही अफवाहो के क्ाएण नैतिक, 
सामरिक थ आर्थिक हित व्यापक रुप से प्रभावित हो रहे है । लगता है देश में 
सरकार ज॑सी कोई वात हे ही नही। ठव ही तो दुः्ध पान जे सी सरासर थो थी, 
अधविश्यास व रढियों को बढ़ावा देने व निकम्मेपन को प्रोत्साहित करने 
बाली बात का खुलआम समर्थन सर्वाधिक उत्तरदायी लोग ही सवसे अधिक 
कर रहे है। भोलीभाली जनता को फुमलाने व दहशत में डालने वाले बवानो 
पर आखिर रोक लगाई क्यों नही जाती है। चन्द्रास्वामी जेसे ठगी, पायण्डी य 
हर प्रकार से सदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिए जाने की बयों 
इजाजत दी जा रही ह कि वह सब कुछ उसी की प्रार्ध ना पर हुआश । इसी सर्दर्भ 
में डा गणपति चन्द्र गुप्त का यह बयान भी पाखण्ड फैलाने वाला ही माना 
जाना चाहिए कि दुग्ध पान की वह क्रिवा भोलेनाथ के आगमन ऊा पूर्व सक्रैत 
है। उन्होंने तो उस बालक की जन्म तिथि व माता-पिता का नाम तक घोषित 
कर दिया है। यह तो यिचार अभिव्यक्ति के नाम पर स्वच्छंदतापूर्य क्र पासण्डो 
को प्रचारित कर समाज को विकृत करना ही हुआ, तो फिर ऐसे पाखण्डियों 
को रोबने के स्थान पर घार-बार उनके पाँयो में अपना माथा लगाने, उनके 
काले काश्नामो को छिपाने व उन्हे हर प्रकार के कानून व नियम से ऊपर मानने 
कर ब्या मतलब है ? लोगो की धार्मिक भावनाओ को व्यक्तिगत स्वार्थों के 
लिए इस प्रकार काम मे लेने देना लोकतात्रिक मूल्य व कानूनी दायित्व से 
पलावन करवा ही माना जाएगा। 
सरकार व समाज दोमों को ही चुनौती के पर में इस प्रश्न पर विचार 
ऋण्ना चाहिए कि ऐसी अतक्कपूर्ण व आधारहीन बातो के तर्कपूर्ण व वैज्ञानिक 
ब्रिश्लेषणों को आम जनता के साथ ही सम्भ्रान्त कहे जाने वाली जमात के 
लोग भी स्वीकार क्यो नहीं करते है। राजस्थान के उपमुख्यमत्री भाभडा व 
प्रशासनिक्र अधिकारी सिसोदिया जैसे लोगो द्वारा कुछ मिलने बालो की 
लाइन मे लगना ठो इसी बात को प्रमाणित करता है कि यह सद नाटक अध 
जिश्वास व अफवाह पर आधारित था हो इस सबको पहले ही दिन ऐसे महत्त्वपूर्ण 
लीगो को प्रताडित व दण्डित क्यो नही किया जाना चाहिए २ दण्ड के हकदार 
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वो सुफिया सेवाओं में लगे अधिकारी भी है जो किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान 
नहीं लगा सके हैं। भविष्य में वह भी हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र 
की कोई संस्था वा भारत में क्राम कर रहे उनके एजेन्ट देश में अन्यबस्था 
कैलाने के लिए साम्प्रदाविक दगो , विदेशा मे हिन्दुओ की सामूहिक हत्वा वा 
किस्ली महत्त्वपूर्ण नेता क्री अप्राकृतिक मृत्यु दी ऐसी ही अफबाह फेला कर 
अगजफ्ता का माहौल बना दे । आम चुनाव जेमे- जैसे नजदीक आते जा रहे 
है अफवाहों , धर्मान्धता के लुमून व साम्प्रदाक्ि तनाब के महारे केन्द्र मे सत्ता 
प्राप्ति के आकांक्षी यह सव कुछ कभी भी कर सकते है । ऐसे में खुफिया तत्र 
तो बहुत स्तजग रह कर उत्तरदायी वनना चाहिए। 
तथ्यों से स्पष्ट है कि चुनावों ये सत्ता लायक बहुमत प्राप्त करने के लिए 
पंथी ताकतें एक साथ मिल कर कई चम्रत्कार करवाने का प्रवास करेगी, 
जिससे भोली-भाली जनता को कसी देवता के नाग़ज होने वा प्रसय होने का 
भय बता कर एक दल या शुट विशेष को ही सत देने को प्रेरित वा वाध्य कर 
सक्रें । ऐसा बदि हो जाता है तो भारतीय लोकतत्र के लिए इससे अधिक 
अफरप्नोप्त व सरकार के लिए कलंकित बात दूसरी मही हो गी। सरकार का तो 
यह प्ंबैधानिक दावित्व है कि बह देश में अंधविश्वासों, कलंकित परम्पएओ 
ब क्ठपुल्लापन को मिकसित नहीं होने दे | इक्कीसर्ची सदी की दहलीज पर 
पड़े भारत के निबाशियों का पत्द्रहबीं सदी जैसा व्यवहार निश्चय ही शर्म की 
बात है। इससे अधिक शर्मनाक घात यह है कि कोई भी जिम्मेदार राजनेता 
केवल घोटों के लालच में इसका विरोध नहीं कर रहा है। राजनीति भारत को 
कहाँ ले जाएगी इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। 
छणण 
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राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान के तरीके : कितने 
सम्मान के योग्य 


कसी व्यक्ति का सम्मान दिया जाना हु दृष्टि से व्यक्तिनिए्ठ भाय ह 
अर्थात्‌ इमक लिए कमी का भी वाघ्य नही क्या जा सकता है, लेकिन हमारे 
टश में राजनताआ की मृत्यु पर राष्ट्रीय शाऊ मनाने, सार्नजनिक छुड़ी करे, 
राष्ट्रीय ध्वज मे लपेट कर टाह सस्फार करने » जम्म व मृत्यु दियसो पर अति 
चिशिष्ट व्यक्तिया द्वार आदमफद मूर्तिवा + सान्यापंण् करने, वस्तियो, धाजारो, 
पिश्वविद्यालयों, अस्पतालों , परियोजनाओं आटि के नामकरण उनके वापो 
के आधार पर करन जमा परम्पराए है । बैसो समार के शाबद फ़्सी भी 
लाज्तातिर देश में नही है। आश्चर्य है कि पूरे राष्ट्र को एक साथ ब अचानक 
निष्क्रिय ही नही बल्कि ऊर्महीन बनाने वाले सरकारी निर्णय दिवगत नेता को 
श्रद्धाजलि ज्रावंक्रमो में सच्चा देशभक्त, मर्मघील, राष्ट्रीय हितो का पोषक, 
राष्ट्र का निर्माता व जनता प्रिक सिद्धान्ता का समर्थक महित पता नहीं वया- 
क्या बताए जाने के साथ ही लिए जाते है । प्रश्न उठता है यह सब कुछ करना 
कया बास्तय में ही दियसत नेता ऊय सम्माद है २ इससे भो अधिक महत्त्वपूर्ण 
मुद्दा तो वह है कि ऐसा करना क्या लोक्‍ताप्रिक सिद्धान्तो, जनभावनाओं एव 
सम्मान शब्द का ही अपमान ओर स्तामाजिऊ तथा राष्ट्रीय हितो री उपेक्षा नहीं 
है ? आर ऐसा है तो इसके दूर करने के वया उपाय हो सकते है? 

सोच का मुद्दा वह है कि हमारे देश मे हय कार्य करने या निठल्ला बैठे 
रहने की सस्कृति का पिकास करना चाहते है ? हमारा इन्ही मजदूर-कर्मचारी 
संगठनों या राजनैतिक दलो द्वारा हडताल करने का विरोध ब नेता की मृत्यु पर 
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मरकर द्वार प्रत्येक काम बद ऋरबा कर देश को करोड़ो रुपए का नुक्सान 
करवाने का आछिर आधार क्या है ? आराम हराम है नारे के प्रबर्तक पंडित 
वेहरू जब जवान जय फिसान' के शास्त्री, कर्म ही धर्म की समर्थक इदिरा 
गाधी, अनुशासन हो जीवन है के पक्षधर मोरारजी देसाई डी आत्मा क्या 
उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में वै को, बीमा कम्पनियों, पोस्ट आफिस, अनुसधान 
केस्रों सहित सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को वद कर लाखो 
व्वारपायियों के सामने भुगतान की दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर के सामने 
पेट भरने वी, उद्योगपति के सामने विना उत्पादन क्ए ही लागत लगाने वी व 
आगे नार्गास्क के सामने समय गुलारने की समस्या उत्पन्न कर प्रसन्‍न होगी ? 
उनके नामों के सामने नारों के जो विज्ेषण लगाए गए है उनमें यदि कोई 
सत्यता है तो उनकी आत्मा ऐसा करने से प्रसन्‍न हो ही नही सकती है। अगर 
प्रसल होती है तो उसके बारे में कही बातें गलत है । दोनो ही परिस्थितियों में 
बह सब कुछ करते की आवश्यकता नही होती है। 

हमारे संविधान का मूलाधार व्यक्ति पूजा, एकाधिकार व विचार थो पने 
दी प्रवृत्तियों का विरोध करना है, लेकिन नेता के नाम को बनाए एखने के लिए 
हमारे यहाँ सव कुछ इसके विपरीत किया जाता है। आज भारत का शायद ही 
कई बडा शहर हो जहाँ का कोई न कोई बाजार, आवासीव बस्ती, विद्यालब, 
चिकित्सालय आदि गांधी, इंदिरा या नेहरू के नाम पर न हो । इंदिरा गांधी 
नह, इंदिग आवास, नेहरू रोजगार, जवाहर रोजगार आदि योजनाओं , हजारों 
चौगहों पर लगी इनकी मूर्तियों ब परियोजनाओं पर लगे नाम पट्टों का आखिर 
मतलब वया है ? पूर्व निर्धारित समय व लागत से कई गुना अधिक व्यय करने 
परभी परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने व अरबों रुपयो की रोजगार योजनाओं 
के पूर्ण हो जाने पर भी बेरो जगारों की संख्या के तेज गति से बढते जाने से क्या 
इैदिया व नेहरू का नाम बदनाम नहीं हो रहा है ? नेताओं की मूर्तियों पर 
सार्वजनिक रूप से सरकारी कार्यक्रम आयोजित करना व फूल चढवाना क्या 
उन्हें जबरदस्ती महिमा मंडित करवाना नहीं है ? ऐसे अवसरों पर उनके 
तथाकथित गुणों को आकाशवाणी, दूरदर्शन व करोडों रुपए के अखबारी 
विज्ञापनों के माध्यम से उज़ागर करना व सत्तालोलुपता, व्यक्तिगत उच्चाकांक्षा, 
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भ्रष्ट आचरण, परियारवाट, चापलूसी व राजनैतिक अनैतिकता जैसे अब्गुणो 
को जानवूझ कर छिपाना क्‍या सही कुत्य है ? निश्चय ही विल्कुल वही । 
सामान्वतया हर राजनेता के राजनेतिक जीवन में यह बुराइवाँ होती हे तथा 
उसकी एक ही भूल या गलती उसकी प्रत्येक अच्छाई को धो देने के लिए 
पर्याप्त होती है। इसके लिए सम्पूर्ण राष्ट्र उसे क्षमा नहीं कर सकता है। उदाहरण 
के लिए ऊश्मीर मे भारतीय फौज की तूफानी गति को रोक रर पंडित नेहरू 
द्वारा चुद्ध विशम व आत्म निर्णय क्री चात झो स्वीकार ऋण्ना, इंदिरा साधी 
द्वारा लाक्तत्र को कलकित करने घाला आपातकाल लगाना, बी पी मिह 
द्वारा मडल आबोग के माध्यम से सम्पूर्ण देश को स्थावी जातीय द्वेप व दगो 
में झाक देना, नरसिह राव द्वारा दावरी मघ्जिद को तोडने देकर साम्प्रादविक व 
धार्मिक उन्माद तथा टक्राउ को स्थावी बना देना किस गुनाह से कम है * 

उनके एक ही निर्णय के कारण राष्ट्र को कितना आर्थिक, राजनैतिस 
सामाजिक नुकसान उठाना पडा है, इसकी शायद कल्पना भी “ही की जा 
सकती है, तो फिर ऐसे व्यक्तियो को राष्ट्रीय ध्वज मे लिपटा कर दफनावा, उसे 
आधा झुका देना और सेना से सलामी दिलयाना क्या उनका अपमान नहीं है ? 

राष्ट्रीय ध्वज ऐसी वस्तु नहीं है जिसमे लिपटा कर देशद्रोह, अलगाववाद, 

भ्रष्टाचार, साम्प्रदाविक उन्पाद विस्तार व सविधान के अपमान के आरोपियों 

को अठिम विदाई दी जाए। इतिहास इस बात का गवाह है कि अधिकाश 
मामलों में ऐसा ही होता है। 

एक विचारणीय विन्दु यह है कि प्रत्येक प्रधानमत्री, मुख्यमत्री व मत्री 

को राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने के लायक मानना क्यों अनिवार्य है तथा वैसा 

सम्मान उच्चतम दर्जे के साहित्वकार, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, प्रबंधक, लेघक 
व अर्थशास्त्री को क्यो नही दिया जाता है ? यदि सार्वजनिक अवकाश की 

घोषणा, ध्वज का आधा झुऊना ब दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर मातम धुत 

बजाना ही मम्पान देना है तो ऐसा गैर राजनैतिक व्यक्तियों जो सामान्य मंत्री से 

वहुत॑ पहान॑ व उपयोगी होते है को उसी प्रकार क्यो नही मिलता है २ क्या देश 

के लिए इनकी उपयोगिता तुलनात्मक रूप में कम होती है ? विश्चय ही इस 

प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है - नही। फिर भी ऐसा होने का केवल कारण राजनीतिबाजो 
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द्वारा अपनी ही विशादरी को सर्वोपरि बनाए रखने की एक सुनियोजित चाल 
है । यह स्थिति निश्चय ही हास्वास्पद हे कि राजनीतिन्न जिस व्यक्ति के 
जीवनफाल मे उसे भ्रष्ट, देशद्रोही व अक्मंण्य कहते रहते है, उसकी मृत्यु के 
बाद उसके स्मारक बनाने, विश्वविद्यालय का नामकरण करने, जन्म दिन पर 
छुट्टी रपने जैसी पुरजोर माँगे ही नहीं करते, बल्कि भारत रत्न घोषित किए 
जाने की माँय भी करते है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो बह है कि राजन तिक लाभ 
के लिए ऐमी माँगें मान भी ली जाती है । तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमत्री जी 
ग्रमचन्द्रन क्को प्रदान क्रिया गया भारत रत्न इस बात का स्पष्ट उदाहरण हे । 
जीवनकाल मे उन्हें लिट्ट से दोम्ती ग्खने बाला, हिन्दी बिरोधी, कट्टर 
क्षेत्रीयताचादी बल्कि देशद्रोही तक घोषित किया गया, लेकिन केबल मात्र 
चुनावी गणित को अपने पक्ष में ऋरने के लिए केन्द्र में मत्ताधारी दल ने उन्हे 
बिल्कुल स्रामान्य किस्म का राजनेता होते हुए भी भारत रत्न से सम्मानित 
कया। कट सत्व तो यह है कि इस घोषणा ने सभी पूर्व भारत रत्न उपाधिधारको 
के सम्मान को कम ही किया है। 
चिन्तन का विषव यह भी है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता, भूमण्डलीकरण 
और असंरक्षित ब्यापार के इस युग में क्या हम साल मे केबल )02 कार्य 
दिवस रख कर जिनमें वास्तव में कितना काम होता है यह हम सच जानते है 
अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, तो फिर हर नेता की मृत्यु पर दो दिन 
बांद करके सम्मान देने बाला तरीका आखिर कब तक चलता रह सकत्ता 
है ? बल्कि क्यों चलता रहना चाहिए ? हमें करोडों रुपए प्रति वर्ष एघरखाव 
लागत बाली प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जैसे नेताओं की सैकडों एकड़ जमीन पर 
फैली समाधि ज्यवस्था पर तथा राष्ट्र ब समाज हित में पुनर्थिचार करने की 
आवश्यकता है | इस कारण से इस गरीब राष्टू की उधार पर चल रही 
अर्थव्यवस्था पर कितना भार पड रहा है इसको जान लेने के बाद किसी भी 
व्यक्ति को गुस्मा आए बिना नहीं रह सकता है| जी न्यूज़ सर्विस के एफ 
क्रायंक्रम में दिए ऑकडों के अनुसार पिछले तीन वर्षो में रजघार के एपरपाव 
पर 9) करोड, शक्ति स्थल पर 6॥ करोड, राजीव गांधी की समाधि पर 27 
करोड व सबसे कम 7 करोड़ रुपए किसान घाट पर खर्च हुए। पूरे देश में हजारों 
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वी मस्दा प दने ऐसे ही स्मारफो व चौशाहों पर लग मूर्निये पर कितने फगेट 
म्पए सर्च होते # , यह निश्चय ही जोध का यिषद है । दिल्‍ली में ही समाधि 
क्षेत्र टी जितने अग्व रपयो की वहमृल्य भूमि बे ऋर पर्डी हुईं हे, वह हर 
भाग्लीय क्र सगझए जी वान है । एक समाचार के अनुसार तो झिसान घाट के 
लिए आए भूमि उपलब्ध ऊरपान के लिए वहाँ पडने याले धर्मल पावर स्टेशन 
झो ही यद छिए तान फी याजना यन रही है। यह समाचार बदि जरा सा भा 
सत्य # ता लोझवाहिए ज्ययस्था झे लिए इससे अधिऊ रर्म पी बात दूसरी 
नही हा सऊती ह। ज्ञा नता अपन जञायन फाल में शुद्ध राष्ट्रवादी धर्म निरपे ते व 
लाऊकल्यात के लिए समर्धित रह है उन्हें हजझों बाद केयलल राजनतिक 
ऊाग्जो ससनालोलुप भ्रष्ट व स्वार्थी रउनीतियाजों दस अलझ्त व सम्मानित 
घोषित किया ज्गए यह एज तरह से उनका अपमान हैं। सार्वजनिऊ रूप से 
अण्मानित ब्यनि ट्वाग जिसी ऊझा सम्मान झेसे जिया जा सज्ता हे ? जनता 
ड्वाग धास्तयिझ रूप से सम्मानित व्यक्िदो ड्राग ऐसे औषद्ाग्मि सम्मानो को 
बहन बार अस्वाजार जिया गया # । युत व्यक्ति भी जीवित अयस्था मे घामद 
एमा हा करता ना पुत्दु के छाट सम्मानिद' किए जाने को अपने स्थार्थ के 
लिए दूसरे जो मजबूरी कम लाभ उद्धाना ही माना जाएगा। ससद ऊे कक्ष में 
नेताओं डी आदमरूद तस्वीरों पर हर वर्ष पूलमालाएँ चढाना व वही पर 
उनके आदर्णों , नीतियों व कार्वक्रमों री धज्लियाँ उडाना टोगलेपन के अलाया 
ऊुठ्ध नहीं है। इससे मत आत्माएँ अपने क्रो अपमानित ही महसूस करती है| 
यह तथ्य हर किसी छा सम्मान करते घूमते नताओ को समझ लेना चाहिए। 
मोगर्जी देसाई की मृत्यु पर दो दिन के सार्यंजानिक अयवाजण के 
कारण जनता के हर क्षय के व्यक्तियों ने परेशान होकर जैसी तीखी प्रतिकयाए 
जन की है, उनम भविष्य मे ऐसे ही सम्मान के भूरे नेता व्वयस्था मे हुठ 
सजागत्मऊ पाग्यर्तन ररेग, ऐसी सेवल अपेक्षा तो री जा सफ्ती है, आशा 
नही। 
छणञण 
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पेजबल की समस्या : हल केवल कडे उपाय 





जलाएूरनि लाइव गटर लाइठ से 





के 
सह्य में हैप्डपस्प खराय ' , * अजसेरबासियों क्षा बौसलपुर योजना का पादो 
लेने से इनझार"', *'भूडल और नौचा गया”, “रामगढ में जलाएूनिं 

बंद' 


बंद" जैसे ममाचारों से अखबार गर्मी का मौसम प्रारम्भ होने से पहले हो भरने 
त्राग्म्भ हो गए थे । एक लोकतांत्रिक देग की कऋन्‍चाणक्षार सही जाने बाली 
भरकर के लिए इससे अधिक शर्म की वबान दूसरी क्या हो सकती है कि 
स्व॒ंद्रता प्रामि के जरीव पचास वर्षो के बाद भो 55 प्रतिशत जनमरया को 
मुद्पेदजल उपलब्ध नहों है। राजस्थान तो दस दृष्टि से सर्वाधिक दुर्भाग्ययाली 
राज्यों को गिनती में आता है॥ जहाँ एक घड़ा पानी पाँच या अधिर स्पए में 
विज्ता अब समाचार बनने वाला नध्य नहीं रहा है । शासन व प्रशासन की 
सेंवेदतहनता झा यह हाल है जि पेयजल से कीडो , गदयो, मल-यूत्र, मिदटी 
वे जन्दर जीवागुओं की मिलावट के प्माचार भी उन्हें वेचैन नहों करते हैं। हर 
बेर वे उश्वासन देने के अलाबा कुछ भी सार्थज नहीं कर पाते है, जर्वाक इस 
ममस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा खर्च की जाने बालो मुद्रा प्रति वर्ष 
ऊशपमान्च गति से बढती जा रही है। सरकार अधिक रानि आवंटन क्षो अपनी 
उेस्लवा बज्नता क्त कल्बाण के रूप में प्रदर्शित करती है। इस बए भी ऋरोच 
लाई सात कअ्षरव रुपए की राशि पेवतल योजनाओं पर खर्च करने के लिए 
विधानसभा ्ायय स्वीकृत की गई है, जरवाकि पानी के लिए विधायक्ञों, सामाजिक 
कार्यक्नांजों, संस्थाओं तथा स्वयं पोडित जनता द्वारा मचाई जाने वाली 
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हायतोवा भी उ्मी रफ्तार से बढ रही है। केवल पीने के पानी के लिए बरवाद 
होने बाले मानय श्रम दिवसों, सामाजिक लागत, मानसिक बेदनगा व आपसी 
वियादों के साथ ही प्रदर्शनो , हडतालो , रास्ता रोको अभिवानों आदि से होने 
बाले नुक्सान का माद्रिक सदर्भ मे अनुमान लगाया जाए तो वह कई अप्ब 
रुणए प्रति उर्ष हो समता है | प्रश्न उठता है इतना सब कुछ वरने के बजजूद भी 
पेयजल समस्या विफ्गल क्यो होती जा रही हे ” क्या समाधन बास्वव मे ही 
कम होते जा रह है ? क्या समस्या का कोई हल है ही नही २ इनमें से किसी भी 
प्रण्न का सीधा व स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इतना निश्चित 
हैं कि पेयजल योजनाओं का फ्रियान्ववन, प्रवन्धन व पूल्या ऊन सही नीति, 
पीडितोन्मुखी व राजनैतिक वधा प्रशासनिक उत्तरदायित्व को आबश्क बना 
दिया जाए तो हर एक के पानी के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। इसके 
लिए साथ ही दृढ़ राजनतिफ इच्छागक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता, कार्व उुशलता 
तथा समस्या के मानवीय पक्ष एर बल देने को आवश्कता है। 
किसी भी समस्या के निदान के लिए मॉय एव आपूर्ति में समन्वय बेठाना 
पहली शर्त है। पेदजल समस्या के सम्बन्ध में हम इसी वास्तविकता को नही समझ 
पा रहे है । हमे यह मान लेना चाहिए कि भूमिगत जल प्लोत भी असीमित मात्रा में 
नहीं है वा इन्हे असीमित मात्रा मेउपलब्ध करवादे एहना मानव के दस की नही हे, 
अर्धांत बढती हुई मागो के अनुरूप पूर्ति करने की सोच पूरी तरह अव्याबहारिक है, 
इमीलिए ऐसे प्रयत्नो की आवश्यकता है, जिनसे पानी के दुरुपदोग या जरूरत से 
ज्यादा उपयोग को रोका जा सके। हमारे स्वभाव व स्वार्धी दृष्टिकोण को देखते 
हुए केबल ऐसे उपदेश देने से कुछ होने वाला नही है। इसके लिए तो समाज व 
सरकार ऊे दृष्टिकोण, कायूनी प्रावधानों व आपूर्ति व्यवस्था मे आधारभूत परिवर्तन 
ऊरने की आयश्यक्ता है। अधिकाश बडे शहरो मे पेयजल समस्या का मूल कारण 
जलापूर्ति का कप शेना नही बल्कि लॉने, कूलर, टब वाले स्नानघरों मे स्तान, 
निर्माण शर्व, आपूर्ति लाइनों से रिसाव, फालतू वहाव आदि कारण है | इनके 
सार्थक समाधान के विना कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन पानी के कम दबाव, 
अल्प अबधि पूर्ति, आपूर्ति शून्चता की समस्या का हल निकाला ही नही जा 
सकता है! एक अनुमान के अनुसार जयपुर शहर मे ही पेयजल का अधिक उपयोग 
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पीने के अलावा अन्य दूसरे कार्यो मे होता है। यह सही है कि इन उद्देश्यों के लिए 
पानी के उपयोग को रोका तो नही जा सकता है, लेकिन कम अवश्य किया जा 
सकता है। इसके लिए मकान के 5 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक का लॉन लगाने 
की कानूनी मनाई, कंक्रीट की जमीन पर मिट्टी डाल कर ही लॉन लगाने की 
वाध्यता, कूलर के लिए पेयजल के उपयोग को व्यापारिक श्रेणी मे रखकर अधिक 
शुल्क की वसूली, जलापूर्ति शुल्क को क्रमागत वृद्धि दर व्यवस्था के अनुरूप 
बनाने, पेवजल आपूर्ति के समय बिना कारण खुला नल छोडने वालो के विरुद्ध 
प्रतिसंधात्मक कार्यवाही, चौवीस घटे आपूर्ति व्यवस्था वी समाप्ति जैसे कदम 
उठाना समय की जरूरत समझी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक अति आवश्यक 
कार्यो के लिए भी एक ही शहर में लाखो लोग पानी के लिए तरसते रहें तो दूसरे 
कुछ हजार व्यक्तियो को इसके विलासितापूर्ण उपयोग का अधिकार देना गलत ही 
नहीं वल्कि अनैतिक भी है। लॉन की हरिवाला से ज्यादा जरूरी गले की प्यास 
बुझाना है। कूलर की शीतलता उस समाज के लिए निप्गुरता ही है जहों लाखीं 
लोग मेहनत-मजदूरी के वाद पसीने के बदवू को हटने के लिए दो लोटा पानी को 
तरसते रहते हैं। जिस बस्ती की झोपडी में आटा गूँधने के लिए दो गिलास पानी 
नहीं हो वहाँ ही ऑगन चमकाने या कार धोने के लिए हजारों गैलन पानी बर्बाद 
करना सामाजिक अपराध ही है। एक ही व्यक्ति द्वार सैकडों गैलन पानी से नहाना, 
एक सामान्य से परिवार द्वार एक से अधिक नल कनेक्शन लेना, जलदाय विभाग 
को न्यूनतम शुल्क देकर पानी को सड़क पर बहने के लिए जान-बूझकर या लापरवाही 
से खुला छोड देना या स्वयं का नलकूप खुदवा कर पानी की बर्बादी करना अब 
व्यक्तिगत मामला नहीं माना जा सकता है, क्योंकि स्वार्थ या निकम्मेपन पर आधारित 
ये हरकतें पूरे समाज को परेशान व प्रदूषित करती हैं। इनको रोकने के लिए सामाजिक 
चेतना के सगथ ही कानूनी प्रवत्त करने की भी आवश्यकता है। संवेदनहीन होते 
समाज में कानून का भय व प्रशासन का रूखा व्ववहार आवश्यक हो गया है। 
अब बूस्टर लगाने वालों को समझाने जैसी दयनीयता दिखाने या 
जलापूर्ति के समय बिजली आपूर्ति बंद करने जैसी बंदर घुडकी दिखाने से 
काम चलने बाला नहीं है। ऐसा करना तो एक प्रकार से कानून तोडने व समाज 
फंटकों के सामने आत्मसमर्पण करना ही है । प्रशासन ऐसा क्‍यों नहीं कर 
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समता है झि एक वार की चेतावर्नी के बाद ट्यारा ऐसी ही हफत करने पर 
उनेक्गन ही जाट टिया जाए व टस गुणा शुल्क पर भी उसे दस दिन बाद ही 
जोटा जाए। तब ही “जिसके पाँव न फटी वियाई, वो क्या जाने पीर पराई 
फह्नायत को सही साबित सिद्या जा सकता है। आन्चर्य है कि जिस जल को 
गष्टीय सम्पनि माला जाता है उसऊी बबांदी क्रो रोकना तो दूर की बात है, 
बल प्रोत्साहित जिया जाता है। निजी नलझू पो पर नियत्रण नही लगाने का 
आखिर क्या मतलब है ? अन समय आ गया ह फि सरकार ऐसे तलझू पो पर 
पूर्ण प्रल्निध लगा दे। ऐसा करने का साहस बह नहीं झुटा पाती है तो भारी 
जुल्फ झा कानून नो बनाया ही दाना चाहिए, साथ ही शुल्क का निर्धारण 
ऊाम में लिए गए पानी की मात्रा फे आधार पर होना चाहिए, क्यों कि ऐसे 
उलझू पो ऊ शारण भूमिगत हल का स्तग जिगन्‍्तग रुप में नौचा होता का रहा 
हर 

सरकार झा बह भी सोचना पडेगा कि बड़ी लागत से साफ फिए पानी 
जा लॉन की मिचाई, झूलर प निर्माण कार्य के लिए काम में लिए जाने की 
यिलासिता का उ्य ने जारी रखा जा सजता है ? ऐसे कार्दों के लिए बिता 
साफ़ जरिए पार्ना बा सारे पानो की आपूर्ति अलग से क्यो नहीं री जा सकती 
है ? बट आयासीय भवनों जे लिए नहाने के शाम आए पानी को संग्रहीत कर 
मले-मू 


यान 





बहने के लिए जाम मे लेने 
ज्ञा समझता है। भपिष्य पे घकानो 





की व्यनस्था सरने को आउश्वक बनावा 
य्णे ऐसी व्यवस्था होने पर ही स्वीजू त 
फिए जाने चाहिए। कमर से उम्र जयपुर जैसे बटे व पेचजल मऊट वाले जहरो 
मे तो स्त्रोमिग पूल बनाने की ट्जाजत नही दी ज्ञानी चाहिए, जितम झुछ ही 
ब्वन्सियों के लिए हजारो की प्यास बुच्चा सफ्ने वाला पा्ी बचांद कर दिया 
ज्ञाता हैं। ऊपरी तौर पर ऐसे सुझाय झुछ जड़े लग सब्ते है, लेकिन वह 
निश्चित है कि बर्नमान में ऐसा नर्ते खिब्रा गया तो भविष्य में ओर भी कटे 
कदम उठ्धाना हमारी मजबूरी हो सती है। 
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बढती आवास समस्या : आखिर हल क्‍या ? 


राजस्थान भरी शेखाबत सरकार ने पिउले बर्षो मे परिवहन, चिकित्सा 
व बला जैसे क्षेत्रों में भी नीति की घोषणाएँ वी है, लेकिन पता नही जिस 
राज्य मे जनसंख्या का अधिकांश भाग अपने धर की हसरत जीवनभर पूरी नहीं 
कर पाता हो और आबास जीबचन बी सबसे बडी समस्या हो वहाँ किसी नीति 
बी बात जन संवेदनाओं को समझने वाले शासन प्रमुख के दिमाग में क्यो नही 
आती है। इस विफ॒ट समस्या के हल के लिए मकान निर्माण, किशाबा कानून, 
कच्ची बस्ती निवासियों के अन्यत्र पुरर्वास, गाँवों से पलायन व स्लम्प विस्तार 
पर रोक जै से विषयों पर एक साथ व्यावहारिक दृष्टि से सोचने की जरूरत है। 
राज्य में विशेष रूप से जयपुर जैसे बडे शहरों मे जनसंख्या जितनी तेज गति से 
बढ रही है आवास समस्‍या भी उतनी ही विकशल होती जा रही है, जिप्तका 
समाधान सरकार, सहकारी समितियाँ व समाज मिलज्जुल कर ही कर सकते हैं। 

वर्तमान में राजस्थान आवासन मंडल इस कार्य में लगी सबसे बडी 
संस्था है, जिसने अपनी वर्ष 970 में स्थापना से लेकर जुबली बर्ष 995 
तक ,37,466 मककानों के निर्माण का कार्य हाथ में लेकर 43 शहरों व 
कस्वों की 52 बस्तियों में ।,2994 मकाद बनाए व 07829 मकान आबंटित 
किए हैं, जबकि दूसरी ओर स्थिति यह है कि सहकारी समितियों मे पिछले 
वर्षों में कितने भूखण्ड बेचे हैं, इसका हिसाव लगाया जाना ही मुश्किल है, 
फिर भी मकान पिपाप्तुओं की भूख व रात को छत के नीचे सोने की जगह 
ढूंढने वालों की संख्या प्रति वर्ष लाखों में बढती जा रही है। स्वाभाविक प्रश्न 
यह उठता ही है क्रि आख़िर ऐसा विरोधाभास क्यों ? उत्तर स्पष्ट है सरकार की 
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सोच ब योजनाएँ व्ययहारवादी नही है | 

राजस्थान आवासन मटल के सम्बन्ध में ही निर्धारित अयधि मे आवटन 
के प्रभाव मूल्य मे तेजी से वृद्धि, निर्माण की घटिया किस्म, आकार में निरन्तर 
रूप से होती कमी, वस्तिवों में चिक्त्सालय, विद्यालय, खेल कर मैदान जैसी 
आपयण्यक सुबिधाओ का अभाव, हिसाव की अनुपलब्धि आदि जैसी 
मिकावते म्क्रान का पजीवन करवाने व उन्हें प्राप्त करने वालो री ओर से 
आती रहती है, जिनका समाधान किसी भी रुप मे होता नजर नही आता ह। 
पिठले दिनो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राम मो हन की 
अध्वक्षद्वा में मण्टल के जार्बो में मुधार हेतु सुझाव देने के लिए प्रशासनिक 
सुधार समिति का गठन क्या जाना और उसके पूर्व निधावकों री समिति 
इसी उद्देश्य हेतु बनाना निश्चय ही सफारात्मक कदम है, लेकिन वास्तविक 
सुधार व उल्याणकारी परिणाम तो ऐसे सुझावो को व्यावहारिक रूप देने से ही 
आ मकते है। क्स्त भुगतान व्यवस्था लागू करना आवश्यक ही नहीं बल्कि 
मडल स्थापना का मूल उद्देश्य है। जिस गरीव की सहावता के लिए आवासन 
मडल की स्थापना री गई थी बह तो वर्तमान मे किराया क्रव पठधति के 
आधार पर भी मकान प्राप्ति की स्थिति मे नही है, क्योकि मकान का कब्जा 
लेने से पूर्व उसे करीय पचास प्रतिशत एशि का भुगतान करना पडता है, जो 
किसी हालत में बीस प्रतिशत से ज्यादा नही हो सकती है। मडल दी व्यवस्था 
में ऐसे कुछ परिवर्तन किए जाने अब अति आवश्क हो गए है, जिससे निर्माण 
लागत को न्यूनतम किया जा सक्रे | इसके लिए पूर्व निधांरित अउृधि में ही 
निर्माण कार्य को पूर्ण करने, ऐसा नहीं होने पर सम्बन्धित अधिऋरियों को 
व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरामे, आवास विकास सस्थान वी अनावश्यक 
भूमिका को समाप्त करने, केवल मजदूरी को ठेके पर देने, आधुनिक ठकनीक 
ब श्रेष्ठ स्थादापन्न निर्माण साम्रग्री का उपयोस करने व रखरपाव लागत को 
न्यून करने की आउश्वकता है। एक अनुमान के अनुसार आवास विकास 
स्थान की णण्यएदत्ता के काएश निर्माण लाशत भे १५ प्रीठशत की वद्धि विना 
बजह हो जाती है। भूमि जो कि आमतौर पर पडल द्वारा कोडी के भाव अब्राप्त 
की जाती है, आवेदनकर्ता को हजारे स्पए वर्गगज के बाज़ार भाव देता तर्क 
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पूर्ण ती ठहराया जा सकता है, लेकिन उचित नहीं, क्योत्रि मडल कोई 
ब्यावस्तायिक संस्था नहीं है। 

मंडल व्यवस्था में प्रशासनिक परिवर्तन करके भी सर्चो मे बहुत कमी 
की जा सकती है | इसके लिए उच्च पदो मे कमी, कर्मचारियों के एक- दूसरे 
शहर मे बड़े पैमाने पर तवाटले, प्रत्वेक कर्मचारी के लिए न्यूनतम कार्य का 
निरधांरण व कार्य समय में उपस्थिति की अनिवार्य ता, एफ छतीव प्रशामनिझ 
व्यवस्था, कर्मचारियों थी एक ही यूनियन को मानवता, कर्मचाग्यों करे लिए 
सजीब प्रोत्साहन नीति का फ्रि वान्ववन, कम्प्यूटर व्यवस्था जैसे ऊदम उठाये 
जाने अपरिहार्य हो गये है। आबटन के तुरन्त वाद से मकान के मालिक बने 
व्यक्ति को दोवारों के गिरते प्लास्टर, नलो की फिटरिग से रिसते पानी, धँसते 
आँगन, छत के कभी भी टूटने बाली पट्टी, निम्न स्तरीय व कमजोर बिजली 
फिटिंग के कारण रोज-रोज़ की अम्लुविधा, वरसात में टपकते पानी की 
समस्याओं को देखते हुए कुछ निर्धारित समय के लिए गारस्टी दिए जाने की 
कानूनी व्यवस्था ऋरा आवश्यक हो गया है। कॉलोवी से सभी नागरिक व 
आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवा दिए जाने की भी कुछ अधिकतम सीमा 
के लिए कानूनी बंधन से इनकार नहीं किया जा सकता है। 

राज्य में कच्ची बस्तियों व स्लम्प्स में रहने बालों की संख्या करोड़ों में 
है जहाँ अधिकांश लोग रहते हैं, जहाँ पीने के पानी, शौच य मूत्र त्याग, रोशनी 
व सोमे तक की न्यूनतम सुविधाएँ भी नहीं हैं । यह सही है कि राजनैतिक ही 
नहीं बल्कि मानयीय कारणों से भी कच्ची धस्ती व सलम्प हटाओ कार्यक्रम 
को संवेदनहीन त्तरीके से लागू नहीं क्रिया जा सकता है, क्यों क्रि किसी रुथान 
का सौम्दर्यी करण मानव के अस्तित्व व अस्मिता की रक्षा से बढ़कर नहीं हो 
सकता है। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए अति अल्प मूल्य पर भूमि निर्माण 
के लिए नाममात्र की व्याज दर पर राशि व अधिकतम सम्भव अनुदान उपलब्ध 
करवाने की जरूरत है। चाहे इसके लिए पैसा सरकारी जाने, क्रेन्द्रीय सरकार 
या विश्व बैंक कहीं से भी प्राप्त करना पड़े । ऐसे शहरों के सौन्दर्यीकरण, 
सड़कों के वेबजह डामरीकरण, चौराहों के विस्तारीक्रण, संगीत फव्बारों, 
अप्पू परों, पाँच सितारा होटलों के निर्माण को सराहा नहीं जा सकता है। 
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सरफार कमा टायित्व तो सर्वाधिक गर्रोव, पिछड़े व पीडितो के लिए ही स्वसे 
पहले व अधिऊ बनता है। उनका गरीव होता दुर्भाग्य तो हो समझता है, लेकिन 
गुनाह नहीं। उनकी इस स्थिति के लिए सरजार, समाज व व्यवस्था भी तो एफ 
सीमा तऊ जिम्मेदार है, ता फिर इस टावित्य से क्या कहर बचा जा सकता 
ह्रः 
अत्यधिक जहरीझाण जिसे आर्थिक विजास का माषदण्ट माना डहाता 
ह भा आयाम सम्स्या रु लिए बहुत अविऊ जिम्मदार ह, जिसका हल ग्रामीण 
क्षेत्रा मं यातायात, संदेशवाहन, मनारजन, चिकित्सा, शिक्षा जेसी सेवाओं 
का सस्त ये सुलप रूप में उपलम्ध करयाने, कृषि उद्याग ब व्यापार की सम्भावाएँ 
बढ़ाने, सरकारी व अर्द्धमरकारी फार्योालयो को हस्नान्तारत करने व क्रव* 
बिक य की गतिजिधिवों जा विस्तार मरने से ही हो सकता ह। नही तो “जसे- 
जैसे ठया दी मर् बदता ही गठा' की झहायत ही चरितार्थ होनी है | बह 
विगधाभाम निश्चव ही टुखदावी है कि राजस्थान के अधिकाणश क्स्बों में 
शेटलनुमा हथेलियाँ बियायान पटी है व अधिक्ाश बडे शहर जनसरवा के 
डबाव के कारण वर्वादे हो रहे हैं। इतना हो नहीं प्रत्वेक शिक्षित, राजनौतितराज, 
सरकारों अधिकारी, व्यापारी, सेयानिवृत्त कर्मचारी हर हालत में शहरों में ही 
विवास करना चाह रहा है। हर एक को जीवन का आनन्द तो शहर में ही लगता 
है। कमंचारियों की अप-टाउन की वीमारी जो सरझार की टिलाई के कारण 
भयानक मप्र से बढ रही है, ने भो आवास समस्या को विकराल बनाने में बहुत 
योगदान दिया है। इन सभ पर काबू पाये बिना आयास सम्स्या के हल के बारे 
में स्लोचा नहीं जा सकता है। 
क्शिया नियत्रश कानूक्न जो कि क्रावेदार के पक्ष मे बहुत झुका हुआ 
है का ही परिणाम है क्योकि शहरो में भी लोग मझान खाली होने पर भी 
क्टाये पर उठाने से परहेज करने लगे है, वयोकि पगर्डा लिए विना बहुत ही 
कम क्रायेदार मकान पाली करते है व वह पयड़ी अधिकाश मामलों में कुल 
चुकाये किराये से भी अधिऊ होती है। आवास ममस्वा के हल के लिए समय 
क्य तकाजा वही है कि किराया निवत्रण काबून मे आयश्यक सशो धन कर इसे 
व्यायशरिक बदाया जाए। इसके लिए प्रति वर्ष स्वत किया वृद्धि के न्यूनतम 
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प्रतिशत का कानूनों निर्धारण, निर्धारित समयाबधि मे मक्रान मालिक की 
जरूरत पर खाली करवाने के अधिकार, मक्रान मालिऊ की सेवानिधृत्ति पर 
चाहने पर पाली करने की अनिवार्य व्ववस्था, मकान मालिक व किराये दार 
के झगडों को उपभोक्ता न्यायालयों की ही तरह समवबद्ध रूप से निवटाने, 
स्वय के पकान की स्थिति से किराये के मझान को स्वत खाली ऊरने की 
अनिबावंता, आवास वोग्व मकान के व्यापारिक उपयोग पर पूर्ण निषेध जैसे 
प्रावधान ऋरना जरूरी हो गया है। 
निष्कर्ष वही है कि आवास समस्या के व्यावहारिक हल के लिए सरकार 
द्वारा नौति की घोषणा करना जरूरी हो गया है, जिससे मानों के तेजी से 
निमांण के साथ ही उपलब्ध पक्रान किसी भी हालत में पाली नहीं रह सके । 
[| | | 
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अनियमितताओं का विस्तार : कितना दोषी 
सरकारी व्यवहार 


भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, मुनाफायोरी, मिलायट, धर्मा-धता, क्षेत्रीयता, 
तस्करी करयोरी से लेकर आतफ्बाद. प्रथरताबाद व गाफियाबाद की बुराइवाँ 
डिन-प्रतिदिन बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही ह, जबीक हर समाज सुधारक 
स्वैच्छिक सगठन, राजनतिक टल व सरफार द्वारा इसके विरुद्ध दिये जाने वाले 
बबतव्या, घोषित कार्म्रमो व बनाए जाने वाले कानूनों की गति भी उससे 
अधिज अनुपात में बढी है, वल्कि घिगत मे कई सरकारें इसी मुद्दे को लेकर 
बनी व विगड़ी है व राजनीतिवाजो ने शिपर से लेकर धरातल तक को छुआ 
है। थी पी सिह इसी मुद्दे के सहारे सत्ता के शीर्ष तक्र पहुँचे, राजीव गाधी ने 
दलालो की पमाप्ति के नारे को देकर वाह-वाही लूटी व लाइसेन्स राज की 
पम्रा्ि की घोषणा कर पी थी भरस्िह राय भी ऐसी प्रसिद्धि पाने में सफल 
हुए। प्रश्न उठता है इस सबके बावजूद भी यह सब बुराइवा हमारे जीबन का 
अप व रोजपर्ण की विषय वस्तु बन क्यो गई ह ? इसके लिए आम जनता में 
गिरते नैतिक पूल्यो, धार्मिक आस्थाओं तथा धन, चैभय, भोग विलाप्त व 
भौतिकयादी सोच को भले ही दोषी ठहराया जाए, लेकित सबसे चडा कारण 
एजनीतिवाज व सरकार ही है। यह निष्पक्ष व विस्तृत विश्लेषण के चाद सही 
सिद्ध होता है। 

शेषन साहब फो चाहे कितना ही सनकी, हठी व प्रचार का भूछा 
बढाया जाए लेक्न उनका यह कथन सत्य के बहुत ही करीब है कि चुनावों मे 
धन व भुजबल का अत्यधिक दुस्पयोग ही ऐसी अनेक बुयइयो की जड है। 
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दोषपूर्ण कानूनों के कारण ही हत्या, बलात्कार, डकैंती, तस्करी ही नहीं 
बल्कि देशद्रोह, सरकार विरोधी पड्यत्र, जासूसी, सामूहिक नरसहार, 
साम्प्रदाबिक उन्माद फैलाने के अपराधी भी चुनाव लडकर विजयी ही नहीं हो 
जाते, बल्कि मत्री पद पाकर सार्वजनिक सम्मान, कडी सुरक्षा व सरकारी 
खजाने को लूटने के अधिकारी वन जाते है। जिन व्वक्तियो को बीच चोराहे 
पर फासी की सजा मिलनी चाहिए उनको कानून बनाने का अधिकार मिल 
जाता हे। इतना ही नहीं जिन व्यक्तियों के कारण कानून मजबूर, शासन व्यवस्था 
कलंकित, सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त व अर्थ व्ववस्था चौपट हो जाए 
उन्हीं की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पडती है। तव ऐसे अपराधियों , 
समाज कंटकों ब पड्यंत्रकारियों को बाना बदलते ही उद्घाटन करने, उपदेश 
देने, लालवत्ती वाली गाडी में चलने, मशीनगन धघारी कमाण्डो रखने का 
अधिकार मिल जाए तो कौन अपराधी वडा अपराधी नहीं बनना चाहेगा। बह 
शावद भारत देश महान ही है, जहां महा अपराधियों को महिमा मंडित किया 
जाता है| तब ही तो पंजाब व कश्मीर के लकखी जिनके सर पर लाखों रुपयों 
का ईनाम घोषित हो, आतंकवादियों, देश के कानून व-संविधान को नहीं 
मानने वाले पृथकतावादियों, हिंसा व तांडव नृत्य करने वाले डकैतो ब कुख्यात 
तस्करों को समाऐहों में माफी दी जाती है तथा जीबन की सुरक्षा व आजीविका 
की व्यवस्था की जाती है। सरकार की ऐसी रीति-नीति के कारण ही चारों 
ओर अपराध बढ रहे हैं | इतना ही नहीं कुख्यात अपराधी समर्पण कर अपनी 
सुरक्षा नहीं कर पाने का उलाहना सरकार को देने का अधिकार पा जाते हैं । 
चोरों द्वार कोतवाल की ऐसी दुर्दशा तो शायद संसार के किसी भी देश में नहीं 
होती है। 
यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है कि देश में जितने भी भूमि, 

शराब, नशीले पदार्थ, देह व्यापार व तस्करी के गिरोहों का अस्तित्व है उनको 
संरक्षण राजनीतिवाजों, पुलिस अधिकारियों व सत्ताधारियों का ही है। वास्तव 
में लोहेवाला, माबेवाला, हर्षद मेहता या दाऊद तो उनके मो हरे हैं। यदि हम 
इस जयपुर का ही उदाहरण दें तो क्या यह तथ्य किसी पुलिस व प्रशानिक 
अधिकारी तथा राजनीतिबाजों से छिपा हुआ है कि यहाँ पिछले परद्वह-बीस 
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वर्षो से समाजकटको , लडैतो व प्रभावशाली व्यक्तियों की मिलीभगत से 
सरकारी भूमि हडपने, मफान-दुकान खाली करवाने, जमीत कम सूल्य पर 
बेचने को मजबूर करने, गैर कानूनी रूप से व्यापारिक परिस्तर बनाने का धधा 
फ़लता-फूलता रहा हे । सेकडो सडक छाप व्वक्ति वकायक करोडपति बन 
बैठे हे । धास्तविकता तो वह हे कि भूमाफियों व राजनीतिवालों तथा पुलिस 
अधिकारियों क्ञा तो चोली-दामन का साध है| नहीं तो महाराष्ट्र का एक 
सामान्व अधिकार भावी प्रधानमत्री की नाऊ में दम नहीं कर सकता था। एक 
प्रण्न यह उठावा जा सकता है कि हर अपराधी के पापो का घडा लवालच भर 
जाने के बाद ही उसका पता वयो चलता ह। कारण विल्सुल स्पष्ट हे, सरक्षित 
अपराधी जब सरक्षणऊतां को ही आंखे दिखाने लगता है था अपराध विश्य के 
तिवमों का भी पालन करना वद कर देता है तो बाध्य होकर सरक्षणकर्ता 
राजनीतिबाजों या अधिकारी को उसे औकात दिखाने के लिए कुछ समय के 
लिए ऐसी कठोर कार्रवाई करनी पडती है। जयपुर मे भूमाफिया कहे जाने वाले 
लोहेबाले के साथ भी ऐसा ही हो चुका है । 

भारत मे आतकवाद व पृथकर्ताबाद के रूप मे जो भवकर समस्या 
उभरी है उसक्रे अत के लिए हम चाहे कितने ही प्रशासनिक व सैनिक उपाय 
अपनाएँ लेकिन उनके लिए वास्तविक दोपी राजनीति की गदगी ही है। ससार 
का स्वर्ग कहे जाने वाले क्षेत्र के नागरिकों के नारकीय जीवन, अत्यधिक 
गरीबी, बेरो जगारी व अशिक्षा के लिए दोषी कौन है ? पजाब मे भिण्डरावाले 
को हवा किसने दी ? कश्मीर मे जनता से पूरी दरह कटे रहने वाले रेताओ को 
अनावष्गक महत्व कौन दे रहा है २ इन प्राम्तों मे जिनके विस्द्ध देशद्रोह, 
बलवो व सैकडो हत्याओ के मुकदमे स्थय सरकार ने चलाए व न्यायालयो मे 
सजा सुनाई उन्हे एजनैतिक निर्णयो के आधार पर छोड देना अपराध प्रवृत्ति 
को वढाबा देना ही तो है। उनसे कोई पूछे कि क्या तुच्छ राजनैतिक हित राष्ट्र 
हित से भी बडा हो गया। सरकार के ऐसे स्वार्थी व भीरू निर्णयो से अपराधियों 
के हौसले बुलन्द ही होते है। कुख्यात डकैतो को राजनैतिक लाभ के लिए 
जआत्मस्भर्पण करवाना, उनकी सुरक्षा का दावित्व लेना, उन्हे खेती योग्य जमीन 
दिलवाना , चल रहे मुकदपो को उठा लेना, सामाजिक सुधार का नही बल्कि 
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समर्पण का प्रभाव है। इससे सरकार की सफारात्मकता का नही बल्कि निकम्मेपन 
का ही पता चलता है, जिससे अपराधी सुधरते नहीं है चल्कि उनकी सख्या 
बढ़ती ही है। 

सरकार काली कमाई वालो के लिए समय-समय पर स्वैच्छिक 
घोषणाएँ घोषित कर, विशिष्ट अवसरों पर कैदियों को रिहा कर, आतक्वादियों 
के लिए आत्मसमपंण प्मारोह आयो जित कर, बिना मुनयाई के वर्षो आरोपियों 
को वद रख, साम्प्रदाविक्र टगो मे पुलिस मुठभेड़ मे परे व्यक्तियों के परिजनों 
के लिए मुआवजा घोषित कर, कुख्यात बदियो को विना शर्त सामृहिकर रूप 
से रिहा कर, अतिक्र मणकारियों ब अवैध रूप से गृह निर्माण करने वालो के 
नियमितिकरण के लिए शिविर लगाकर, कच्चौ वस्तियों मे पानी घ बिजली के 
कनेक्शन देने हेतु समारोह आयोजित कर, पिछला गृह या सम्पत्ति कर चुकाने 
के लिए कर में छूट दिए जाने वी घोषणाएँ कर अनियमितताओ को प्रोत्साहित 
नहीं तो क्या करती है ? अनियमितता करने वालों को लताडने के स्थान पर 
पुचकारना, महिमा मंडित करना तथा राजनैतिक संरक्षण देना ऐसी प्रचृत्तियो 
के चिस्तार में सहयोग देना ही है। 

सरकार प्रत्यक्षत भी भ्रष्टाचार विस्तार मे सहयोग करती है। टेलीफोन 
सलाहकार प्रमितियों में अशिक्षित व टेलीफो न का उपयोग तक नहीं जानने 
बालों को सदस्य बनाना, अधिकांशत राजनीति में लिप्त व्यक्तियों को ही 
आकाशवाणी, दूरदर्शन सलाहकार समितियों में रखना व गैस कनेक्शन बडी 
मात्रा में आवंटित करना एवं विक्रय की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं करना 
भ्रष्ट गतिविधियों को बढावा देमा नहीं तो और क्या है ? बोफोर्स, प्रतिभूति, 
चीनी जैसे जग-जाहिर घोटालों को जाँच समितियों के हवाले कर, प्रधानमंत्रियों 
तक के हत्यारों को मुकदमेबाजी के बहाने लम्बे समय तक जिन्दा रखना, 
उनको शहीद व कौम के हीरो के रूप में प्रतिष्ठित करने बालों को सहन करना 
व अति विशिष्ट व्यक्तियों जैसा व्यवहार करना अन्य लोगों को ऐसे ही कार्यों 
के लिए उत्साहित करना जैसा ही है। राजनैतिक दलों में घुसपैठ कर चुके 
गुंडों, समाजकंटकों व आदततन अपराधियों को वात-बात पर हड़ताल, बंद, 
धरनों व घेराव के माम पर आम जनता को परेशान करने की छूट देना कानून 
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का मजाक उठयाना ही है। 
निष्कर्ष वह है लोकतात्रिक व्यवस्था के बहाने जत्र तक स्वतजता के 
नाम पर स्वच्छटता, दलों क्रे नाग पर गिरोहो, समाज झुधारकों के नाम पर 
मम्राजक़्टको, जन सेनको के नाम पर जान लेबयी, न्वाव के नाम पर अन्याव 
को व सबसे महत्वपूर्ण राजने ताओ के नाम पर राजनीतिबाजों को सहन किया 
जाता रहेगा तब ठक फ़िसी भो सुधार की आशा नहीं की जा सकती है) 
एण्ण 


29 
आरक्षण : क्‍यों है समस्या, कया है हल 


प्रजाता त्रिक सरकार का अतिम लक्ष्य अधिक्तम ब्वक्तियों का 
अधिकतप कल्याण होता है या कहा जाए - होना चाहिए। यह तब ही सम्भव 
है जब जयकल्याण योजनाओं में पिछडों, पीडितों व गरीबों को प्राथमिकता 
दी जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर सविधान निर्मा ताओ ने दस वर्षो के 
लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसे भारतीय संसद में प्राय. सर्व सम्मति से 
दस-दस बर्षो के लिए निवमित रूप से बढाया जाता रहा है। आरक्षण को मूल 
रूप में समाज में व्याप्त असामान्य सामाजिऊ, शैक्षणिक, सांस्कृतिक ब आर्थिक 
अप्मानता को न्यूनतम करने के लक्ष्य के साधन के रूप में अपनाया गया 
धा। यही कारण है कि हजारों वर्षो से शोपण, उत्पीडन ब अमानबीय व्यवहार 
करने बाली जातियों में इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं हो सक्की, लेकिन 
जबसे इसे विशेषत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक जैसे दक्षिणी सामान्यत 
अधिकांश गज्यों तथा केन्द्रीय सरकार ने राजनैतिक हथियार के रूप में काम 
में लेना शुरू किया है, जन सामान्य में विरोधी प्रतिक्रियाएँ हिंसात्मक तक होने 
लगी हैं | एक तरफ ये ताकते हैं जो आरक्षण का प्रतिशत बढाए जाने को 
लेकर समाज में भयानक चिग्रह व अपनी राजनै तिक ताकत बढाने के कुप्रयासों 
में लगी हैं ब दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो प्रत्येक प्रकार के 
आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये दोनों ही विचार अतिथादी हैं। प्रश्न 
उठता है तो कया समाज को इसी प्रकार बिखरते व विगडते हुए तथा देश के 
भविष्य को काला होने देना हमारी मजबूरी वन गई है ? नहीं, लम्बे समय तक 
ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति के नियमानुसार भी प्रत्येक विनाश के बाद 
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सूजन फा होना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के 50 प्रतिशत से अधिक 
आरक्षण को प्रतिवधित करने के ऐतिहासिक व तकपूर्ण निर्णय के बाद भी 
तमिलनाडु, आध्र प्रदेश, कर्नाटक, विहार व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों बी सरकारे 
इस सीमा को तोडने पर आमादा है। उससे लगता यही है कि पूर्ण बिनाश की 
स्थिति अभी आया बाकी है। 
सेद्धान्तिक व प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से तो इस तर्क का समर्थन 
क्रिया जा सकता हे कि जिन जातियो व बर्गो को पिछले हजारों सालो में 
जितना व जिस प्रकार अपमानित, उपेक्षित व पीडित किया गया है उसको 
ध्यान में रखते हुए तो वर्तमान नीति को सैकड़ों सालो तक जाएं ही नहीं बल्कि 
बढाने क्री आवश्वकता है। ऐसा करे का उद्देश्य केवल केन्द्र की काग्रेस 
सरकार के सामने 'इधर पडो तो छुआ, उधर पडो तो खाई” की सुनियोजित 
चाल के अन्तर्गत दुविधापूर्ण स्थिति पैदा करना ही है | शर्मनाक स्थिति ठो यह 
है कि काग्रेस भी समाज पर पडने बाले व्यापक प्रभावों की चिन्ता किए बिना 
फेबल बोर के लिए समर्पण करती प्रतीद हो रही है। आश्चर्य है काशीराम तो 
पिछडो के उग्रबाद को हवा देने के लिए 85 प्रतिशत तक आरक्षण किए जाने 
की अस्ृम्भव माँग रख रहे है। मुलायप छिह तो इनसे एक कदम आगे यदते हुए 
उत्तराखण्ड प्रे दो प्रतिशत व्यक्तियो के लिए बीस प्रतिशत से अधिक आरक्षण 
दिए जाने की बात पर अडे हुए है | उन्हे अपने राजनैतिक लाभ के लालच में 
तर्क, अनुप्रह, सत्याग्रह व हिस्ता किसी की भी भाषा समझ मे नही आ रही है। 
प्रश्न उठता है कि आरक्षण की इतनी बढ-चढ़ कर माँग करने बाले 
कया वास्तव मे ही सामाजिक न्याय व समानता के लक्ष्य के प्रति समर्पित है ? 
बिना किसी लाग-लपेट के इसका उत्तर है - नही । ऐसा करके वे आरक्षित 
बर्ग मे एक छोटे से उच्च बर्ग को हो लाभ पहुँचाना चाहते है, तभी तो बे 
आरक्षण की गगा मे बहुत अधिक नहा चुके व्यक्तियो के लिए ही लड रहे है। 
बे इस तर्क को जानवूझ कर स्वीकार नही करते है कि क्रीमीलेयर वालो को 
इसका लाभ मिलना वद हो जाए, जिससे बाकी बचे अधिक लाभ प्राप्त कर 
सके व पदोन्नति मे इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। उनका तर्क 
देखिये कि जिस पिता की पौंचो सतान भारठीय प्रशासनिक सेवा मे हो उसके 
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पोतों को भी यह लाभ मिलता रहे अथांत सवांधिक्र पिछडीं को लाभ से 
वंचित कर दिया जाए। विहार के पघुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का कुतर्क 
देखिये - वे कहते हैं, “अभी तो दूध ही पूरा नहीं मिला है तो क्रीम की बात 
कहाँ से आ गई तथा भारतीय संविधान मे ऐसे चर्ग की कोई व्याख्या नहीं है।'' 
आरक्षण के समर्थक तो सर्वोच्च न्‍्यावालय के फैसले के विपरीत प्रावधानों 
बाला संशोधन कर उसे नवें अनुच्छेद में डलवाना चाहते हैं, जिससे उसे 
न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से ही दूर रखा जा सके। यह तो संविधान के मूल 
डाँचे के साथ छे डडाड करना व उसकी आत्मा को आहत करना होगा। 
लगता है सत्तालोलुप राजनीतियाज वह भी करके रहेगे। उन्हे इन्तजार के बल 
उपयुक्त समय का ही है। 

आरक्षण के मुद्दे पर बार-बार होने वाली हड़तालों , बंद व विवाद को 
तर्कपूर्ण वना कर ही कम किया जा प्कता है। सर्वप्रथम तो सीताराम केसरी के 
निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने के विचार को तुरन्त दफनाने की 
आवश्यक्रता है, जिससे सात अगस्त, 990 को मंडल कमीशन को लागू 
करने की घोषणा के बाद जैसी स्थिति पुन उत्पन्न न हो | बैसे तो केपरी की 
यह घोषणा भी राजनीति से ही प्रेरित थी, जो उन्हीं की सरकार की उदारीकरण 
की नीति के विल्कुल विपरीत थी | उन्हे वास्तव में सविधान में ऐसे परिवर्तन 
करवाने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति की पारिवारिक आर्थिक स्थिति 
को आरक्षण का लाभ देने व न देने का आधार बनाया जा सके अर्थात गरीबी 
रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था 
हो सके व एक निर्धारित आर्थिक स्तर के बाद व्यक्तियों को इस लाभ से स्वत 
बंचित किया जा सके ! करना तो वास्तव में यह भी चाहिए कि जिस पीदी के 
व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल गया है उसकी संतान को ऐसे लाभ से 
वंचित कर अधिक पिछडों व पीडितों के लिए अधिक अवसरों की व्यवस्था 
की जाए, जिससे उममें ही वर्ग संघर्ष का खतरा पैदा नहीं हो सके | आरक्षण के 
उन्मादियों को यह भी समझना चाहिए कि गरीबी से बडी सजा दूसरी नहीं होती 
है। पेट में भूख का अहसास तो उच्च वर्ग के गरीब को भी उतना ही होता है, 
तो फिर गरीबतम व्यक्तियों के लिए 0-5 प्रतिशत आरक्षण का विरोध 
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का सोच क्यो नहीं मानी ज्ञानी चाहिए। ऐसा करना वर्तमान 


ते धानो के अनुसार सम्भव नहीं है तो उसमें परिवर्तन क्यो नही 

कया जा डक 7 है ? कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि आरक्षण के मुद्दे को 

समस्या बनूने ल तव ही ऐ्रेका जा सकता है जब केवल बोटो के लिए इसका 

स्तेमाल नहीं ककिया जाकर सम्पूर्ण प्रश्न पर तटस्थ भाव से सोच कर निर्णय 

लेए व उसे शक्ति के साथ लागू किया जाए, लेकिन ऐसी आशा केयल अपने 
लिए राजनीति करने वालों से कैसे की जा सकती है| 

पणएछ 


